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भारतीय प्रेस परिषद के संबंध में

भारत में प्रेस की स्‍वतंत्रता के संरक्षण एवं प्रेस के स्‍तरों को बनाये रखने और उनमें सधुार करने के 

दोहरे उद्देश्‍य से प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद का पहली बार 

गठन किया गया। परिषद एक अर्द्ध-न्‍यायिक निकाय ह,ै जिसकी अधिकारिता प्राधिकारियों के साथ-साथ 

प्रेस पर भी ह।ै यह क्रमश: प्रेस की स्‍वतंत्रता अथवा नीति के उल्‍लंघन पर प्रेस द्वारा और प्रेस के विरूद्ध 

शिकायतों पर निर्णय दतेी ह।ै

प्रेस परिषद के अध्‍यक्ष परिपाटी के अनसुार, भारत के उच्‍चतम न्‍यायालय के सेवानिवतृ्‍त न्‍यायाधीश 

रह ेहैं। परिषद में 28 अन्‍य सदस्‍य होते हैं जिनमें से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्‍व करते हैं, पांच संसद के दोनों 

सदनों में से होते हैं और तीन सांस्‍कृति क, साहित्यिक व विधि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्‍व करते हैं तथा क्रमश: 

विश्‍वविद्यालय अनदुान आयोग, साहित्‍य अकादमी और बार काउंसिल ऑफ इडंिया द्वारा नामित किए 

जाते हैं। अध्‍यक्ष और सदस्‍यों की सेवावधि तीन वर्ष की होती ह।ै 

शिकायत दर्ज करने हेतु प्रक्रिया 

प्रेस के विरूद्ध शिकायत 

कोई भी व्‍यक्ति, किसी समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका के विरूद्ध पत्रकारिता आचरण और 

रूचि के मान्‍य नैतिक सिद्धांतों के उल्‍लंघन के लिए प्रेस परिषद में शिकायत दर्ज कर सकता ह।ै आम 

जनता में से कोई भी व्‍यक्ति, संपादक, श्रमजीवी पत्रकार, समाचारपत्रों के कर्मचारी अथवा स्‍वतंत्र पत्रकार 

के व्‍यावसायिक कदाचार के विरूद्ध भी शिकायत कर सकता ह।ै 

प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम 1979 के अनसुार, निम्‍नलिखित अवधि के भीतर परिषद के 

सम्‍मुख शिकायत दर्ज की जाएगी : 

(i)		 दनैिक समाचारपत्र, समाचार एजेंसियां और साप्‍ताहिक समाचारपत्र दो माह के भीतर

(ii)	 अन्‍य मामलों में चार माह के भीतर 

बशर्ते परू्व तिथि के संबद्ध प्रकाशन का शिकायत में हवाला दिया जाये। 

सबसे पहले सपंादक को लिखें 

शिकायतकर्ता, जिस समाचार को जनता की रूचि के विरूद्ध अपराध अथवा पत्रकारिता नीति का 

उल्‍लंघन समझते हैं, उसकी ओर समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका के संपादक का ध्‍यानाकृष्‍ट करते 

हुए जांच विनियमों के अतंर्गत सबसे पहले उन्‍हें लिखना ज़रूरी ह।ै ऐसे परू्व संदर्भ से संपादक को पहली 



iv

बार में मामले से निबटने का मौका दिया जाता ह ैऔर इस प्रकार, परिषद को शिकायत भेजे जाने से पहले 

प्रतिवादी को सधुारात्‍मक कार्रवाई के लिए उचित अवसर भी दिया जाता ह।ै यह विचार करने की बात 

ह ैकि कुछ मामलों में शिकायतकर्ता को गलत सचूना मिली हो या तथ्‍यों का गलत अर्थ निकाला गया 

हो। दसूरी तरफ यह अनजाने में हुई गलती का भी मामला हो सकता ह ैजिसे संपादक स्‍वीकार करने और 

संशोधित करने के लिए तैयार हो। शिकायतकर्ता के संतषु्ट होने पर  मामला खत्म हो जाएगा ।

जहां समाचारपत्र/समाचार एजेंसियों/पत्रिकाओ ं का ध्‍यानाकृष्‍ट करने के पश्‍चात,् कोई व्‍यक्ति 

शिकायत को आगे बढ़ाने की इच्‍छा रखता ह,ै तो उसे संपादक के साथ हुए पत्र व्‍यवहार की प्रतियां 

भी शिकायत के साथ संलग्‍न करनी चाहिए। यदि संपादक की ओर से कोई उत्‍तर प्राप्‍त न हुआ हो, तो 

शिकायत में इसका उल्‍लेख करना चाहिए । 

शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत में उन समाचारपत्रों/समाचार एजेंसियों/पत्रिकाओ ंके संपादक 

अथवा पत्रकार का नाम तथा पता लिखना चाहिए जिसके विरूद्ध शिकायत की गई हो। वह मामला अथवा 

समाचार जिनकी शिकायत की गई हो, की मलू कतरन अथवा स्‍व-अनपु्रमाणित प्रति (अगं्रेज़ी अनवुाद, 

यदि समाचार दशेी भाषा में ह)ै शिकायत के साथ भेजी जानी चाहिए। शिकायतकर्ता को लिखना चाहिए 

कि समाचार या पैराग्राफ या वह सामग्री जिसकी शिकायत की गई ह,ै किस प्रकार आपत्तिजनक ह।ै उनके 

पास यदि इस विषय में कोई अन्‍य विवरण हो, तो उसे भी भेजना चाहिए। किसी सामग्री को प्रकाशित न 

किए जाने की शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता को यह बताना होगा कि इससे किस प्रकार पत्रकारिता 

नीति का उल्‍लंघन हुआ ह ै। 

परिषद किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्‍यायालय में न्‍यायाधीन हो। शिकायतकर्ता 

को घोषणा करनी होगी कि “अपनी संपरू्ण जानकारी तथा विश्‍वास के अनसुार, उन्‍होंने परिषद के सामने 

सभी संबद्ध तथ्‍य रख दिए हैं तथा शिकायत में कथित किसी मामले के संबंध में किसी न्‍यायालय में कोई 

कार्रवाई लंबित नहीं ह।ै” एक अन्‍य घोषणा करना भी ज़रूरी ह ैकि - “परिषद द्वारा जांच के दौरान यदि 

शिकायत में कथित मामला न्‍यायालय की कार्यवाही का विषय बन जाता ह,ै तो वे इसकी सचूना तरंुत 

परिषद को देंगे।”

प्रेस की स्‍वतंत्रता के दमन सबंंधी शिकायतें 

समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका, पत्रकार या कोई भी संस्‍थान या व्‍यक्ति, प्रेस की स्‍वतंत्र  
कार्यप्रणाली में दखल दनेे, प्रेस की स्‍वतंत्रता को दबाने अथवा अतिक्रमण के लिए कें द्र या राज्‍य सरकार 

या किसी संगठन या व्‍यक्ति के विरूद्ध शिकायत कर सकता ह।ै ऐसी शिकायतों में कथित उल्‍लंघन का परूा 
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विवरण होना चाहिए, जिसके बाद परिषद द्वारा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में दी गई निर्धारित जांच 

प्रक्रिया के अनसुार कार्यवाही की जायेगी।  

परिषद द्वारा व्‍यक्‍त किए गए विचार दो महत्‍वपरू्ण उद्देश्‍यों की परू्ति करते हैं (i) यह नहीं हो सकता 

कि प्रेस की स्‍वतंत्रता के दरुूपयोग पर कोई ध्‍यान न द ेअथवा उसका विरोध न करे और (ii) प्रेस को स्‍वयं 

अपने हित में अश्‍लील अथवा अन्‍य आपत्तिजनक लेखन नहीं करने चाहिए जो प्रेस में से ही गठित निष्‍पक्ष 

निर्णायक परिषद जैसे द्वारा पत्रकारिता नीति के मान्‍य मानकों के अनरुूप नहीं समझ ेजाते ह ैक्‍योंकि इससे 

प्रेस की अत्‍यधिक बहुमलू्‍य स्‍वतंत्रता में ही कमी होगी। 

अपनी शिकायतें अथवा पूछताछ निम्‍नलिखित पते पर करें :- 

सचिव, 

भारतीय प्रेस परिषद, 

सचूना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्‍प्‍लेक्‍स, 

लोधी रोड, नई दिल्‍ली – 110003 

फोन	 :	 011-24366404/05 (एक्‍स. 307 और 315)

फैक्‍स 	 :	 24368725
ई-मले 	 :	 secy-pci@nic.in, so.complaints-pci@gov.in, 

       		  so.meetings-pci@gov.in 

वैबसाइट : www.presscouncil.nic.in
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भारतीय प्रेस परिषद
सचूना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

अध्यक्ष: न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई
14वीं सेवावधि

सदस्य सगंठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया समाचारपत्र

भारतीय भाषायी समाचारपत्रों के सपंादक (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (क))

श्री अकुंर दआु हिदंी समाचार पत्र सम्मेलन एवं
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इडंिया

संपादक, मजु्जफरनगर बलुेटिन,
हिदंी दनैिक,
उत्तर प्रदशे

डॉ बलदेव राज गपु्ता हिदंी समाचार पत्र सम्मेलन एवं
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इडंिया

समहू संपादक, एक्सप्रेस न्यूज, हिदंी 
दनैिक, 

मध्य प्रदशे

डॉ. खदैमे अथौबा 
मीतेई

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इडंिया एवं
 हिदंी समाचार पत्र सम्मेलन 

निवासी संपादक, ह्यूयेन लानपाओ, 
मणिपरुी दनैिक,

मणिपरु

श्री प्रकाश दबेु एडिटर्स गिल्ड ऑफ इडंिया एवं
 हिदंी समाचार पत्र सम्मेलन

समहू संपादक, दनैिक भास्कर, हिदंी 
दनैिक, महाराष्ट्र

डॉ. समुन गपु्ता हिदंी समाचार पत्र सम्मेलन एवं
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इडंिया

संपादक, जनमोर्चा, हिदंी दनैिक, 
उत्तर प्रदशे

श्री पराग कारान्दिकर* हिदंी समाचार पत्र सम्मेलन एवं
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इडंिया

संपादक, महाराष्ट्र टाइम्स, 
मराठी दनैिक, महाराष्ट्र

सपंादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार {धारा 5 की उप-धारा (3) का खंड (क)}

श्री अशं ुचक्रवर्ती प्रेस क्लब, कोलकाता श्रमजीवी पत्रकार, आज काल, 
बंगला दनैिक,
पश्चिम बंगाल

श्री जय शकंर गपु्ता प्रेस एसोसिएशन संवाददाता, दशेबंध,ु हिदंी दनैिक, 
नई दिल्ली

श्री किगशकु प्रमाणिक प्रेस क्लब, कोलकाता, ओडिशा पत्रकार संघ, 
पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुबंई प्रेस क्लब, 

इडंियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामनै, 
चडंीगढ़ पंजाब यनूियन ऑफ जर्नलिस्टस

श्रमजीवी पत्रकार, संगबाद प्रतिदिन, 
बंगला दनैिक, पश्चिम बंगाल

*  राजपत्र अधिसचूना, दिनांकित 03.07.2023 के जरिये अधिसचूित।
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सदस्य सगंठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया समाचारपत्र

श्री प्रजनानंद चौधरुी  पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, ओडिशा पत्रकार संघ,  
प्रेस क्लब, कोलकाता, मुबंई प्रेस क्लब, इडंियन 

एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामनै, चडंीगढ़ पंजाब 
यनूियन ऑफ जर्नलिस्टस

श्रमजीवी पत्रकार,  
आनंद बाजार पत्रिका, 

बंगला दनैिक
कोलकाता

श्री विनोद कोहली चडंीगढ़ पंजाब यनूियन ऑफ जर्नलिस्ट,
ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता,  

पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुबंई प्रेस क्लब, इडंियन 
एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामनै

श्रमजीवी पत्रकार,  
उत्कल मले, हिदंी दनैिक, 

नई दिल्ली

श्री गरुबीर सिंह मुबंई प्रेस क्लब, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, 
कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, इडंियन 

एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामनै, चडंीगढ़ पंजाब 
यनूियन ऑफ जर्नलिस्टस

श्रमजीवी पत्रकार,  
द न्यू इडंियन एक्सप्रेस, 

अगं्रेजी दनैिक, तमिलनाडू

श्री प्रसन्ना कुमार मोहतंी ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता,  
पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुबंई प्रेस क्लब, इडंियन 

एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामनै, चडंीगढ़ पंजाब 
यनूियन ऑफ जर्नलिस्ट

श्रमजीवी पत्रकार,  
इडंस वैली टाइम्स, अगं्रेजी 

पाक्षिक,
ओडिशा

बड़े, मध्यम और छोटे समाचार पत्रों के स्वामी और प्रबंधक
{धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ख)}

रिक्त* -

रिक्त* - -

श्री गरुिंदर सिंह अखिल भारतीय लघ ुऔर मध्यम समाचार पत्र 
फेड रेशन और छोटे-मध्यम-बड़े समाचारपत्र सोसायटी

इडंियन ओबजर्वर, अगं्रेजी 
पाक्षिक, नई दिल्ली

श्री एल.सी. भारतीय अखिल भारतीय लघ ुऔर मध्यम समाचार पत्र 
फेड रेशन 

आकाशदीप, हिदंी  
साप्ताहिक, राजस्थान 

श्रीमती आरती त्रिपाठी अखिल भारतीय लघ ुसमाचार पत्र संघ 
(एआईएसएनए) एवं भारतीय लघ ुएवं मध्यम 

समाचारपत्र संघ

जय प्रदशे, हिन्दी साप्ताहिक, 
उत्तर प्रदशे

श्री श्याम सिंह पंवार भारतीय लघ ुएवं मध्यम समाचारपत्र संघ एवं
अखिल भारतीय लघ ुसमाचार पत्र संघ 

(एआईएसएनए)

जन सामना,
 हिदंी साप्ताहिक, उत्तर प्रदशे

* उक्त श्रेणी में एकमात्र अधिसचूित एसोसिएशन द इडंियन न्यूजपेपर सोसाइटी ने प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(4) के तहत नामों का पैनल दर्ज नहीं 
किया जिसके परिणामस्वरूप उक्त श्रेणी के तहत दो रिक्तियां हो गई।ं
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सदस्य सगंठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया समाचार एजेंसी

समाचार एजेंसियों के प्रबंधक {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ग)}

श्री जी. सधुाकर नायर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इडंिया (पीटीआई) कार्यकारी संपादक, प्रेस ट्रस्ट ऑफ 
इडंिया (पीटीआई)

नई दिल्ली

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद और साहित्य अकादमी से नामित व्यक्ति
{धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (घ)}

प्रो जे. एस. राजपतू विश्वविद्यालय अनदुान आयोग

रिक्त* भारतीय विधिज्ञ परिषद 

श्री माधव कौशिक साहित्य अकादमी

लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित सांसद 
{धारा 5 की उपधारा (3) का खंड (ङ)}

रिक्त** लोक सभा

रिक्त** लोक सभा

रिक्त** लोक सभा

श्री राकेश सिन्हा राज्य सभा

श्री सजुीत कुमार *** राज्य सभा 

सचिव : नंगसगं्लेम्बा आओ

* श्री शलैेंद्र दबेु, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6(4) के तहत परिषद के सदस्य नहीं रह।े
** इस श्रेणी में अधिसचूना अभी प्राप्त होनी ह।ै
*** राजपत्र अधिसचूना, दिनांकित 03.07.2023 के जरिये अधिसचूित।
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संक्षिप्त विवरण

यहाँ प्रेस परिषद समीक्षा का अक्तू बर 2023 अकं (जिसमें 01.07.2023 से 30.09.2023 तक की 

अवधि को कवर किया गया ह)ै प्रस्तुत ह।ै यह अकं इस तिमाही के दौरान भारतीय प्रेस परिषद द्वारा की 

गई सलाहकारी और अर्ध-न्यायिक गतिविधियों का व्यापक सार प्रस्तुत करता ह।ै यह रिपोर्ट भावी पहल 

का मार्ग प्रशस्त करने और प्रेस के कार्य-निष्पादन में वदृ्धि के लिए परिषद के प्रयासों पर प्रकाश डालती 

ह।ै इसमें भारत में समाचार पत्रों के मानकों को बनाए रखने और उनके उन्नयन के लिए कार्यरत प्रेस की 

स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए परिषद द्वारा की गई कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण शामिल ह।ै इस अवधि 

के दौरान, परिषद ने प्रेस की स्वतंत्रता के बहुमलू्य अधिकार और समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों 

के मानकों के संरक्षण और उन्नयन के बीच सामजंस्यपरू्ण संतलुन को बढ़ावा दनेे की दिशा में निष्ठापरू्वक 

कार्य किया। 

परिषद के समक्ष शिकायतें:

भारतीय प्रेस परिषद (भा.प्रे.प.) प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 के तहत शिकायतें 

स्वीकार करती ह।ै ये शिकायतें पत्रकारों, संपादकों, समाचार पत्रों या प्रिंट मीडिया से संबंधित समाचार 

एजेंसियों द्वारा कें द्र या राज्य सरकारों सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ दर्ज की जा सकती 

हैं। शिकायतों में आमतौर पर मदु्दे जैसे कार्रवाई करने में प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप, प्रेस की स्वतंत्रता 

का उल्लंघन, पत्रकारों पर उनके पत्रकारिता कर्तव्य के निर्वहन के कारण शारीरिक हमले, सरकार द्वारा प्रेस 

सवुिधाओ ंसे इनकार और संबंधित मामले शामिल होते हैं। प्रेस के खिलाफ शिकायतों पर अधिनियम 

की धारा 14 के तहत कार्रवाई की जाती ह,ै ताकि कोई भी व्यक्ति समाचार पत्रों या समाचार एजेंसियों 

द्वारा किसी भी सामग्री के प्रकाशन या गैर-प्रकाशन संबंधी मामलों को सामने ला सके। इसमें मानहानि,  
प्रकाशन आचारनीति, नैतिकता, पेड न्यूज और सांप्रदायिक, जातिवादी, राष्ट्र-विरोधी या पंथ-विरोधी 

सामग्री शामिल हैं। पीसीआई इन शिकायतों की जाँच करती ह,ै और इसके निर्णय, अतंिम निर्णय होते हैं 

और उन्हें विधि न्यायालय में चनुौती नहीं दी जा सकती। इस तिमाही के दौरान कुल 329 शिकायतें दर्ज की 

गई।ं इनमें से 77 शिकायतें प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे से संबंधित थीं, और 252 पत्रकारिता आचारनीति 

के उल्लंघन के लिए प्रेस के खिलाफ थीं। तिमाही के दौरान 28.02.2023 को न्यायनिर्णयों के माध्यम से 

परिषद द्वारा 27 शिकायतों का समाधान किया गया।

स्वप्रेरणा से सजं्ञान:

दायर की गई शिकायतों के अलावा, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत पीसीआई के अध्यक्ष 

को विशिष्ट अधिकार दिया गया ह,ै जिसके तहत प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियमन 

13 के तहत, अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया, ह ैकि वे औपचारिक शिकायत प्राप्त किए बिना प्रेस 
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से संबंधित महत्वपरू्ण मामलों में स्वतंत्र रूप से जांच शरुू कर सकते हैं। प्रेस से संबंधित गंभीर मदु्दों पर 

स्वप्रेरणा से संज्ञान लेने की यह शक्ति पीसीआई को गंभीर मदु्दों को सक्रिय रूप से संबोधित करने में सक्षम 

बनाती ह,ै जिससे प्रेस के मानकों को बनाए रखा जा सके और इसकी स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके। 

इस तिमाही में परिषद ने निम्नलिखित मामलों में मीडियाकर्मियों के खिलाफ हिसंा और प्रेस की 

स्वतंत्रता को खतरे की घटनाओ ंका स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया:

• 	 महाराष्ट्र के जलगांव में स्वतंत्र पत्रकार श्री संदीप महाजन पर हमले की घटना पर।

• 	 बिहार के अररिया जिले में पत्रकार श्री विमल कुमार यादव की कथित गोली मारकर हत्या की घटना 

पर।

	 परिषद ने इस तिमाही के दौरान निम्नलिखित मामलों में पत्रकारिता आचारनीति और सार्वजनिक 

रुचि के मानकों का उल्लंघन करने वाले समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के खिलाफ स्व-
प्रेरणा से संज्ञान लिया:

•	 दनैिक भास्कर, दिल्ली संस्करण के खिलाफ भ्रामक और अश्लील विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए 

स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया गया।

• 	 एक जैसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए नवभारत, रायपरु और अमर उजाला, नई दिल्ली के 

खिलाफ स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया गया

• 	 22.08.2023 को दनैिक जागरण के विभिन्न संस्करणों में कथित रूप से गलत समाचार प्रकाशित 

करने के लिए उसके खिलाफ स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया गया।

प्रेस विज्ञप्ति:

इस तिमाही के दौरान परिषद ने सरकार या अन्य प्राधिकारियों द्वारा इसे भेजे गए मामलों के साथ ही 

पत्रकारिता आचरनीति और अन्य विषयों की एक श्रृंखला पर कुल बारह (12) प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी कीं। 

परिषद ने ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के प्रचार/विज्ञापनों के संबंध में सचूना और प्रसारण मतं्रालय की 

सलाह का पालन करने के लिए प्रिंट मीडिया को निदशे जारी किए। इसके अलावा, परिषद ने प्रिंट मीडिया 

को पीड़ितों और उनके परिवारों की पहचान के प्रकाशन के संबंध में W.P. (CRL) 2456/2023, दिनांक 

28 अगस्त, 2023 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह 

दी।

परिषद द्वारा जारी दिशा-निर्देश:

परिषद ने प्राकृतिक आपदाओ ं के बीच समाचार कवर करने वाले मीडियाकर्मी/रिपोर्टर और 

LGBTQ+ समदुाय पर समाचार कवर करने के लिए मीडिया दिशानिर्देश शीर्षक से रिपोर्टों के रूप 
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में दिशा-निर्देश भी जारी किए। इन दिशा-निर्देशों को परिषद द्वारा 21.08.2023 को अगंीकार किया  
गया।

सदस्यों की अधिसचूना:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, श्री सजुीत कुमार, सांसद (राज्यसभा) और श्री पराग करंदीकर, 

संपादक, महाराष्ट्र टाइम्स को राजपत्र अधिसचूना दिनांक 03.07.2023 के माध्यम से प्रेस परिषद 

अधिनियम, 1978 की धारा 5(3)(ई) और 5(3)(ए) के अतंर्गत भारतीय प्रेस परिषद के सदस्यों के रूप 

में अधिसचूित किया गया।

श्रद्धांजलि:

परिषद ने भारतीय प्रेस परिषद के परू्व सदस्य और दीर्घानभुवी पत्रकार श्री उत्तम चदं शर्मा तथा 

भारतीय प्रेस परिषद के अवर सचिव श्री टी गऊ खनगिन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और दिवंगत 

आत्माओ ंकी शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा।

इटंर्नशिप: 

इस तिमाही में, परिषद ने 3 जलुाई, 2023 से 1 अगस्त, 2023 की अवधि के लिए ग्रीष्मकालीन 

इटंर्नशिप कार्यक्रम, 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। परिषद के कामकाज के बारे में जानकारी 

प्राप्त करने के लिए परेू भारत से पत्रकारिता के पंद्रह (15) छात्रों का चयन किया गया। समापन समारोह के 

साथ इटंर्नशिप कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें भारतीय प्रेस परिषद की माननीय अध्यक्ष और भारतीय 

प्रेस परिषद के सदस्य श्री जी. सधुाकर नायर के साथ प्रशिक्षुओ ंका इटंरेक्टिव सत्र शामिल था। 

कार्यालय के काम में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन

हर साल 14 सितंबर, परेू भारत में कार्यालय के काम में हिदंी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दनेे के 

लिए ‘हिदंी दिवस’ के रूप में मनाया जाता ह।ै इस वर्ष राजभाषा विभाग, गहृ मतं्रालय, भारत सरकार 

द्वारा हिदंी दिवस समारोह-2023 एवं ततृीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन 14-15 

सितम्बर, 2023 को पणु े(महाराष्ट्र) में किया गया, जो दशेभर से आने वाले हिदंी भाषा प्रेमियों के लिए 

सकारात्मक जीवंत ऊर्जा के संचार का सशक्त माध्यम बना। भारतीय प्रेस परिषद में कार्यरत सहायक 

निदशेक (राजभाषा) एवं कनिष्ठ अनवुाद अधिकारी ने भारतीय प्रेस परिषद की ओर से कार्यक्रमों में भाग 

लिया।

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी परिषद के सचिवालय में दिनांक 14.09.2023 से 28.09.2023 तक 

हिदंी पखवाड़ा मनाया गया। हिदंी दिवस का मखु्य समारोह 29 सितम्बर, 2023 को परिषद के सचिवालय 

में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता माननीय अध्यक्ष न्यायमरू्ति रंजना प्रकाश दसेाई जी ने की। 
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हिदंी दिवस पर वतृ्तचित्र दिखाये गये, जिनके बाद सहायक निदशेक (राजभाषा) श्रीमती निशि वाधवा 

ने हिदंी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। सचिव श्री नंगसंग्लेम्बा आओ ने परिषद के कर्मचारियों से  
कार्यालय के काम में नोटिग/ड्राफ्टिंग और पत्राचार में हिदंी भाषा का प्रयोग बढ़ाने की अपील की। ​​माननीय 

अध्यक्ष ने सभी कर्मियों से एक साथ मिलकर परिषद में राजभाषा हिदंी की प्रगति में महत्वपरू्ण भमूिका 

निभाने को कहा।

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

भारतीय अंगदान दिवस

परिषद द्वारा 3 अगस्त, 2023 को भारतीय अगंदान दिवस, 2023 मनाया गया। इस अवसर पर 

पीसीआई के परिसर में विभिन्न स्थानों पर बैनर लगाए गए और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आयोजित 

की गई। परिषद के कर्मचारियों ने जरूरतमदंों को नया जीवन दनेे के लिए अपनी मतृ्यु के बाद, अपने अगं 

दान करने की शपथ ली।

माननीय अध्यक्ष, पीसीआई के साथ सवंाद सत्र

भारतीय जनसंचार संस्थान के आह्वान पर, भारतीय सचूना सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओ ं के लिए 

पीसीआई की माननीय अध्यक्ष के साथ संवाद सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र से मीडिया निकायों के 

सामने आई चनुौतियों और उनपर प्रभावी ढंग से चितंन-मनन करने के लिए परिषद द्वारा किए गए प्रयासों 

को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली।

*******
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पत्रकारिता जगत से

vesfjdh v[kckj us dh Hkkjrh; varfj{k dk;ZØe dh ljkguk 
vesfjdh v[kckj ̂ n U;w;kWdZ VkbEl us Hkkjr ds egRokdka{kh varfj{k dk;ZØe dh ljkguk 

djrs gq, dgk gS fd nqfu;k ds lcls cM+s yksdrkaf=d ns'k esa varfj{k&izkS|ksfxdh ds {ks= esa 
rsth ls LVkVZ&vi fodflr gks jgs gSa vkSj ladsr ns jgs gS fd og bl {ks= esa O;kid cnyko 
yk ldrk gS rFkk phu dks Hkh ‘cjkcj dh VDdj’ nsus okyh rkdr ds :i esa mHkj ldrk gSA

vesfjdh ds vxz.kh v[kckj us dgk] ‘tc Hkkjr us 1963 esa viuk igyk jkWdsV iz{ksfir 
fd;k Fkk rks og nqfu;k dh lcls vk/kqfud izkS|ksfxdh viukus okyk ,d xjhc ns'k FkkA ml 
jkWdsV dks ,d lkbfdy ls ykWUpiSM rd ys tk;k x;k vkSj i`Foh ls 124 ehy nwj varfj{k 
esa lQyrkiwoZd LFkkfir fd;k x;kA ml le; Hkkjr egt vesfjdk vkSj lksfo;r la?k ds 
lkFk [kM+s gksus dk fn[kkok dj jgk Fkk ysfdu vkt varfj{k dh nkSM+ esa Hkkjr dh dgha  
vf/kd etcwr fLFkfr gSA

v[kckj us ^fo'o ds varfj{k O;olk; esa vk'p;Ztud iz;kldrkZ* 'kh"kZd ls Nis ys[k esa 
dgk fd Hkkjr esa de ls de 140 iathd`r varfj{k&izkS|ksfxdh LVkVZ&vi gSa ftlesa ,d LFkkuh;  
vuqla/kku {ks= Hkh 'kkfey gS vkSj ;g bl {ks= esa O;kid cnyko yk ldrk gSA ys[k esa dgk 
x;k gS] LVkVZvi dh o`f) csgn mYys[kuh; jgh gS vkSj muds ikl ,d cM+k cktkj Hkh gSA*

^U;w;kdZ VkbEl* ¼,uokbZVh½ us Hkkjr ds ,d ^oSKkfud 'kkfDr ds dsanz ds :i esa mHkjus 
ds egÙo dks js[kkafdr fd;k vkSj bl Øe esa jk"Vªifr tks ckbMu ds fuea=.k ij fiNys eghus  
iz/kkuea=h ujsanz eksnh dh okf'kaxVu dh jktdh; ;k=k vkSj nksuksa i{kksa }kjk tkjh la;qDr c;ku 
dk gokyk fn;k ftlesa dgk x;k gS fd nksuksa usrkvksa us ^varfj{k lg;ksx ds lHkh {ks=ksa esa u;h 
lhekvksa rd igqapus dk ekxZ iz'kLr dj fn;k gS*A v[kckj us dgk fd vesfjdk vkSj Hkkjr 
nksuksa ^varfj{k dks ,sls {ks= esa :i esa ns[krs gSa ftlesa Hkkjr muds ijLij izfr}a}h phu dks 
cjkcj dh VDdj ns ldrk gSA* mlus  dgk] ^Hkkjr dk ,d ykHk Hkw&jktuhfrd gSA* mlus 
dgk fd :l vkSj phu us ,sfrgkfld :i ls iz{ksi.kksa ds fy, de ykxr ds fodYi fn, gSA

,uokbZVh ds ys[k esa gSnjkckn fLFkr ^LdkbZ:V ,;jksLisl* vkSj ,;jksLisl fuekZrk ^/kqzo 
Lisl* dk Hkh mYys[k gSA blesa csaxyq: ds LVkVZ&vi fiDly dk Hkh ftØ gS ftlus isaVkxu 
ds lkFk dke djus okyh ,d [kqfQ;k ,tsalh ls djkj* fd;k gSA blds lg&laLFkkid voSl 
vgen vkSj f{kfrt [kaMsyoky gSaA Hkkjr dks ^uoksUes"k dk ,d laiUu dsanz* vkSj ^nqfu;k esa lcls  
izfrLi/khZ iz{ksi.k LFkyksa esa ls ,d crkrs gq, ,uokbZVh ds ys[k esa dgk x;k gSA fd varfj{k&izkS|ksfxdh 
LVkVZ&vi m|e iwath fuos'kdksa ds fy, Hkkjr ds ^lcls vf/kd ekax okys {ks=ksa* esa ls ,d gS vkSj 
o`f) ^csgn mYys[kuh;* jgh gSA  

jk"Vªh; lgkjk 
fnYyh

06@07@2023
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pqukoh foKkiuksa ls c<+sxh fizaV ehfM;k dh dekbZ 
ljdkj vkSj daifu;ksa ds foKkiu ij vf/kd O;; ls fizV ehfM;k ds jktLo esa pkyw foÙk 

o"kZ 2023&24 esa 15 izfr'kr rd dh o`f) gks ldrh gSA jsfVax ,tsalh fØfly dh eaxyokj dks 
tkjh ,d fjiksVZ esa dgk x;k gS fd ekStwnk foÙk o"kZ esa fizaV ehfM;k dk jktLo 13 ls 15 izfr'kr 
c<+dj 30]000 djksM+ :i, jg ldrk gSA egkekjh ds dkj.k fizaV ehfM;k dh vk; 2020&21 
esa 40 izfr'kr yq<d xbZ FkhA ckn esa blesa rsth vkbZ vkSj 2021&22  vkSj 2022&23 esa blesa 
Øe'k% 25 izfr'kr vkSj 15 izfr'kr dh o`f) gqbZA

fØfly us dgk fd mldk vuqeku mu daifu;ksa ds fo'ys"k.k ij vk/kkfjr gS] ftldh 
jsfVax og djrh gSA bu daifu;ksa dk {ks= ds dqy dkjksckj esa 40 izfr'kr fgLlk gSA jsfVax 
,tsalh us dgk fd daifu;ksa dh dqy vk; esa 70 izfr'kr ;ksxnku foKkiuksa dk] tcfd 30 
izfr'kr xzkgdksa dk gSA ,tsalh us dgk] ^^izeq[k {ks=ksa dh daifu;ksa ds foKkiu ij vf/kd [kpZ vkSj  
fo/kkulHkk vkSj vxys lky yksdlHkk pqukoksa dks ns[krs gq, ljdkj ds foKkiu O;; esa rsth dh 
mEEkhn gSA blls ns'k ds fiazV ehfM;k {ks= dh vk; 13 ls 15 izfr'kr c<+dj 30]000 djksM+ :i, 
gks ldrh gSA dkjksckj c<+us ds lkFk v[kckjh dkxt ds nke esa deh ls {ks= ds ykHk esa rsth 
dh mEehn gS vkSj 2023&24 esa ;g 10 izfr'kr c<+dj 14-5 izfr'kr ij igqap ldrk gSSA  mUgksaus 
dgk fd nSfud mi;ksx ds lkeku] [kqnjk] diM+k vkSj QS'ku vkHkw"k.kksa dh c<+rh ?kjsyw ekax] u, 
okguksa dh is'kd'k] mPPk f'k{kk ds fy, c<+rh izkFkfedrk] vkWuykbu [kjhnkjh rFkk c<+rh fj;y 
fcØh foKkiu vk; esa o`f) dks cuk, j[ksxhA     

jk"Vªh; lgkjk 
fnYyh

12@07@2023

i=&if=dkvksa dk vkWuykbu jftLVªs'ku fcy ikfjr
izsl ,oa fu;r dkfyd if=dk jftLVªhdj.k fo/ks;d laln ls ikfjr gks x;k gSA jkT;lHkk 

us bls c`gLifrokj dks ikfjr dj fn;k] yksdlHkk bls igys gh ikfjr dj pqdh gSA blls 
iathdj.k dh izfØ;k ljy vkSj vkWuykbu gks tk,xhA vkSj 60 fnu esa VkbVy fey tk,xkA 
iathdj.k ds fy, iksVZy blh eghus ykap fd;k tk,xkA gkykafd vc cxSj iath;u if=dk ds 
izdk'ku ij ikap yk[k :i, dk tqekZuk yxsxkA fons'kh i=] if=dk ds ckjs esa Hkh Li"V fd;k 
x;k gS fd ;g Hkkjr ljdkj dh vuqefr ds fcuk ugh gks ldsxkA foi{k us ef.kiqj eqÌs ij tkjh  
fojks/k ds pyrs bl fo/ks;d ij gqbZ ppkZ esa Hkkx ugh fy;kA

jkT;lHkk esa lwpuk ,oa izlkj.k ea=h vuqjkx Bkdqj us ppkZ esa dgk] ;g fo/ks;d 1876 esa 
vxzstksa ds cuk, dkuwu dh txg ysxkA mUgksaus dgk] vaxzst 'kkld izsl ij fu;a=.k ds fy, ;g 
dkuwu yk, FksA iqjkus dkuwu esa NksVh&eksVh xyfr;ksa dks ,d vijk/k eku dj tsy esa Mkyus 
;k vU; naM dk izko/kku Fkk ysfdu u, fo/ks;d esa bls [kRe djus ds fy, mfpr dne mBk, 
x, gSA u, fo/ks;d esa iathdj.k dh izfØ;k esa vkus okyh ck/kkvksa dks lekIr fd;k x;k gS vkSj 
bldk ljyhdj.k fd;k x;k gSA 
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lwpuk vkSj izlkj.k ea=h us dgk igys vkB pj.kksa esa iathdj.k dh izfØ;k iwjh gksrh FkhA 
blesa nks ls rhu lky rd yx tkrs Fks ysfdu u, fo/k;sd ds dkuwu cu tkus ds ckn ,d 
vklku vkWuykbu izfØ;k ds ek/;e ls iathdj.k djk;k tk ldsxk vkSj ;g nks ls rhu eghus 
ds Hkhrj iwjh dj yh tk,xhA lwpuk izlkj.k ea=h us dgk] ljdkj us izfØ;k dks vklku cukus 
ds fy, dne Hkh mBkuk 'kq: dj fn;k gSA mUgksaus dgk] iathdj.k ds fy, iksVZy cukus dk 
dke 'kq: gks x;k gS vkSj vxLr esa gh bldks ykap fd;k tk,xkA

ea=h us crk;k dkaxzsl us 2011 esa iqjkus dkuwu dh txg ,d dkwuu ykus dk iz;kl fd;k 
Fkk ysfdu mles dksbZ [kkl cnyko ugha fd;k] ml fo/ks;d esa vkSj Hkh dMs+ izko/kku fd, x, 
FksA mUgksaus dgk] vkikrdky ds nkSjku i=dkjksa dks tsy esa Mkys tkus ds mnkgj.k gS ysfdu  
iz/kkuea=h ujsUnz eksnh ds ukS lky ds 'kklu esa ,slk dqN Hkh ugha gqvk ftlls izsl dh Lora=rk 
ij vkap vk,aA mUgksaus ehfM;k ds cnyrs Lo:i dk ftØ fd;k vkSj dgk fd bl fo/ks;d 
ds ikfjr gksus ds ckn gtkjksa ugh cfYd yk[kksa yksx vkus okys o"kkZs a esa i= vkSj if=dk,a 'kq: 
dj ldsxsA

blls igys ppkZ esa ohtn lakln lqyrk nso us dgk fd iqjkus dkuwu dh otg ls ehfM;k 
ls tqM+s yksxksa dks ijs'kkuh dk lkeuk djuk iM+rk FkkA mUgksus osc pSuyksa vksj lks'ky ehfM;k 
ij QthZ [kcjksa dk mYys[k fd;k vkSj bl ij yxke dh ekax dhA ppkZ esa ujs'k caly lhek  
f}osnh] जhoh,y ujflEgk vkSj jkds'k flUgk us Hkh Hkkx fy;k vkSj bls mi;ksxh crk;kA rsnsik 
ds dudesnyk jfonz dqekj us ljdkj dh vkykspuk djus okys i=dkjksa dks izrkfM+r fd, tkus 
dk eqn~nk mBk;kA mUgksaus vius jkT; vka/kz izns'k dh dqN ?kVukvksa dk Hkh mYys[k fd;k ysfdu 
ihBklhu mik/;{k us mUgsa bldh vuqefr ugha nhA    

jk"Vªh; lgkjk
ubZ fnYyh

04@08@2023

ihlhvkbZ izeq[k jatuk nslkbZ yksdiky [kkst lfefr dh vè;{k 
fu;qDr 

dsanz us Hkz"Vkpkj jks/kh yksdiky ds izeq[k vkSj lnL;ksa ds uke dh flQkfj'k djus ds fy, 
Hkkjrh; izsl ifj"kn ¼ihlhvkbZ½ dh vè;{k U;k;ewfrZ jatuk izdk'k nslkbZ dks 10 lnL;h; [kkst 
lfefr dk vè;{k fu;qDr fd;k gSA fjlpZ ,aM ,ukfyflal foax ¼jkW½ ds iwoZ izeq[k lkear dqekj 
xks;y vkSj lwpuk vk;qDr ghjk yky lkefj;k lfefr ds lnL;ksa esa ls gSaA fiNys lky 27 ebZ 
dks U;k;ewfrZ fiukdh panz /kks"k dk dk;Zdky iwjk gksus ds ckn ls yksdiky vius fu;fer izeq[k 
ds fcuk dke dj jgk gSA yksdiky ds U;k;f;d lnL; U;k;ewfrZ iznhi dqekj eksgarh orZeku esa 
dk;Zokgd vè;{k gSA fQygky yksdiky esa ikap lnL; gSaA U;kf;d lnL; ds nks in vkSj xSj 
U;kf;d lnL; dk ,d in fjDr gSA yksdiky dk ,d vè;{k gksrk gS vkSj bles vkB lnL; 
dks ldrs gS pkj U;kf;d vkSj 'ks"k xSj&U;kf;dA
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dkfeZd ea=ky; }kjk tkjh ,d vkns'k esa dgk x;k fd iz/kkuea=h ds usr`Ro okyh 

p;u lfefr us yksdiky ds vè;{k vkSj lnL;ksa ds inksa ij fopkj djus ds fy, lfefr 

dks flQkfj'k djus ds mn~ns'; ls ,d [kkst lfefr dk xBu fd;k gSA

nks vxLr dks tkjh fd, x, vkns'k ds vuqlkj] [kkst lfefr ds uks lnL;ksa esa 

mM+hlk gkbZdksVZ ds iwoZ eq[; U;k;k/kh'k dYis'k lR;sUnz >kosjh jkW ds iwoZ izeq[k lkear 

dqekj xks;y] ghjk ykyk lkefj;k] bljks ds iwoZ izeq[k ,,l fdj.k dqekj] izlkj Hkkjrh ds 

iwoZ vè;{k ,- lw;Zizdk'k] Hkkjrh; LVsV cSad dh iwoZ izeq[k v#a/kfr HkVVkpk;Z 'kkfey gSA 

muds vykok] vkbZ,,l ds iwoZ vf/kdkjh vksVse nkbZ vkSj jktho ;kno rFkk eqacbZ ds iwoZ 

iqfyl vk;qDr vgen tkosn dks Hkh [kkst lfefr ds lnL; ds :i esa fu;qDr fd;k x;k 

gSA dqN Jsf.k;ksa ds yksdlsodksa ds f[kykQ Hkz"Vkpkj ds ekeyksa dks ns[kus ds fy, dsanz esa 

yksdiky vkSj jkt;ksa esa yksdk;qDr dh fu;qfDr dh ifjdYiuk djus okys yksdiky vkSj 

yksdk;qDr vf/kfu;e dks 2013 esa ikfjr fd;k x;k FkkA yksdiky izeq[k vkSj blds lnL;ksa 

dh fu;qfDr jk"Vªifr }kjk iz/kkuea=h dh flQkfj'ksa izkIr djus ds ckn dh tkrh gSA lfefr 

esa yksdlHkk vè;{k] yksdlHkk esa foi{k ds usrk] iz/kku U;k;k/kh'k ;k muds }kjk ukfer 

loksZPp U;k;ky; ds U;k;k/kh'k vkSj p;u lfefr ds vè;{k vkSj lnL;ksa }kjk vuq'kaflr 

,d izfrf"Br U;k;kfon~ 'kkfey gksrs gSaA       

jk"Vªh; lgkjk 
fnYyh

04@08@2023
Qsd U;wt QSykus okyksa ij l[rh] 3 lky dSn 

dsnz ljdkj us laln esa is'k Hkkjrh; U;k; lafgrk] Hkkjrh; ukxfjd lqj{kk lafgrk o 

Hkkjrh; lk{; fo/k;sd ds tfj, Qsd U;wt ls l[rh ls fuiVus ds izko/kku Hkh 'kkfey fd, 

x, gSaA yksdlHkk esa is'k Hkkjrh; U;k; lafgrk fo/k;sd& 2023 dh /kkjk 195 ds varxZr ns'k 

dh laizHkqrk o lqj{kk dks [krjs esa Mkyus okyh QthZ [kcj ;k Hkzked tkudkjh QSykus okyksa ls 

fuiVus dh O;oLFkk gSA bu fo/ks;dksa dks laln dh LFkk;h lfefr dks Hkstk x;k gSA u, dkuwu 

dh /kkjk 195 ¼1½ Mh esa fy[kk gS] dksbZ ns'k dh laizHkqrk] ,drk] v[kaMrk ;k lqj{kk dks [krjs esa 

Mkyus okyh >wBh ;k Hkzke tkudkjh QSykrk gS] izdkf'kr djrk gS rks mls rhu lky rd dh 

ltk] tqekZuk ;k nksuksa gks ldrk gSA Hkkjrh; U;k; lafgrk ds v/;k; 11 ds vijk/kksa ds v/;k; 

esa jk"Vªh; ,drk ds fy, izfrdwy vkjksi] nkos fo"k; 'kkfey gSA igys ;s izko/kku vkbZihlh dh 

/kkjk 153 oha ds rgr FksA 

nSfud HkkLdj  
ubZ fnYyh

13@08@2023
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nqfu;kHkj dh ehfM;k esa izeq[krk ls Nk;k panz;ku

vesfjdk% nf{k.kh /kzqo dh nkSM+ Hkkjr us iwjh dh 
okf'kaxVu iksLV us fy[kk Hkkjr us pkan ij dne j[kkA Hkkjr dh bl dke;kch ls mlds 

varfj{k fe'ku dks vkSj xfr feysxhA ns'k ds djksM+ksa yksx t'u esa Mqcs gSaA U;w;kWdZ VkbEl us 
fy[kk pkan ds nf{k.kh /kqzo ij igq¡pus dh nkSM+ Hkkjr us thr yh gSA

fczVsu% Hkkjr ds panz;ku us jpk bfrgkl 
fczVsu ds v[kckj n xkftZ;u us fy[kk Hkkjr ds panz;ku us varfj{k dh nqfu;k esa bfrgkl 

jp fn;k gSA blh rjg chchlh us fy[kk nf{k.kh /kzqo ij Hkkjr us dne j[k jpk bfrgklA

:l% Hkkjrh; oSKkfudksa dks feyh cM+h dke;kch 
lekpkj ,tsalh rkjk us fy[kk pkan dh lrg ij igq¡pus esa Hkkjrh; oSKkfudksa dks cM+h 

dke;kch feyh gSA ekWLdks VkbEl us fy[kk gS ds pkan ds ml fgLls ij Hkkjr mrjus esa dke;kc 
gqvk gS tgka nqfu;k ds nwljs ns'k mrjus dh rS;kjh dj jgs gSaA

ikfdLrku% nf{k.kh /kqzo ij Hkkjr dk dne 
ikfdLrku ds v[kckj n MkWu us fy[kk gS fd Hkkjr pkan ds nf{k.kh /kzqo ij igqapus 

okyk nqfu;k dk igyk eqYd cu x;k gSA ogh phu ds Xykscy VkbEl us ,Dl ij bljks dks 
'kqHkdkeuk,a nhA

fgUnqLrku 
ubZ fnYyh

24@08@2023

lV~Vsckth dk foKkiu fn[kkus ij gksxh dkjZokbZ 

,f'k;k di vkSj fo'o di fØdsV tSlh cMh [ksy izfr;ksfxrkvksa ds vk;kstu ls igys dsUnz 

ljdkj us 'kqØokj dks ehfM+;k laxBuksa dks vkWuykbu lêsckth IysVQkWeZ dk foKkiu djus ;k 

muds izdk'ku ds f[kykQ dkjZokbZ dh psrkouh nhA

lwpuk ,ao izlkj.k ea=ky; us lekpkj i=ksa Vsyhfotu pSuyksa] fMftVy ehfM;k vkSj 

lks'ky ehfM;k IysVQkeZ dks tkjh ijke'kZ esa dgk fd mUgsa lêsckth vkSj tq, ls lacaf/kr IysVQkWeZ 

dks ysdj fdlh Hkh :i esa foKkiu@izksRlkgu lkexzh iznf'kZr djus ls rRdky cpuk pkfg,A 

ijke'kZ esa dgk x;k gS fd vxj os bl vkns'k dk ikyu djus esa foQy jgrs gSa rks mUgsa fofHkUu 

fo/kkuksa ds rgr mi;qDr dkjZokbZ dk lkeuk djuk iM+sxk blesa dgk x;k gS fd fØdsV VwukZesaV 

lfgr izeq[k [ksyksa ds vk;kstu ds nkSjku cM+h la[;k esa tq, vkSj lêsckth ls tqM+s foKkiuksa dks 
ns[kk x;k gSA ikfdLrku vkSj Jhyadk esa 30 vxLr ls gksus okys ,f'k;k di fØdsV VwukZesaV 
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ds ijks{k lanHkZ esa blesa dgk x;k gS fd ;g uksV fd;k tkrk gS fd dqN fnuksa ckn egÙoiw.kZ 
varjjk"Vªh; [ksyksa dk vk;kstu gksus okyk gSA

ijke'kZ ds vuqlkj] ;g uksV fd;k tkrk gS fd tqvk@lêsckth IysVQkeksZ ls tqM+s foKkiu 
u dsoy miHkksDrkvksa [kkldj ;qokvksa ,oa cPPkksa dks egÙowi.kZ foÙkh; vkSj lkekftd&vkfFkZd 
tksf[ke esa Mkyrs gS cfYd budk lEidZ /ku 'kks/ku ls tqM+s usVodZ ls gksrk gS vkSj bl izdkj 
ls ;s ns'k dh foÙkh; lqj{kk dks [krjs esa Mkyrs gSaA ea=ky; blh izdkj dk ijke'kZ igys Hkh 
bl o"kZ vizSy esa rFkk fiNys o"kZ twu vkSj vDVwcj esa de ls de rhu ckj tkjh dj pqdk gSA 

jk"Vªh; lgkjk
ubZ fnYyh

26@08@2023

th&20 dh lQyrk ij oYMZ ehfM;k us Hkkjr dks ljkgk 
th&20 lEesyu esa /kks"k.kk i= dks 100% lgefr feyus ij varjjk"Vªh; ehfM;k us rkjhQ 

dh gSA lkFk gh dgk fd Hkkjr vc Xykscy lkmFk dh vkokt gSA 

n okWf'kxaVu iksLV us oSf'od fparkvksa dks nwj djus vkSj lHkh fodklkRed vkSj 
Hkw&jktuhfrd eqnnksa ij vke lgefr izkIr djus ds fy, ih,e ujsanz eksnh dh rkjhQ dhA

nqcbZ ds xYQ U;wt us bl ckr ij tksj fn;k fd dSls 18 osa f'k[kj lEesyu us l˜ko 
vkSj fofo/krk esa nqfu;k dks vkdkj fn;kA

n fczfV'k v[kckj VsfyxzkQ vkd"kZ.k us ubZ fo'o O;oLFkk dk eq[; vkd"kZ.k cuus ds 
fy, Hkkjr ds dne ds ckjs esa ckr dhA lEesyu esa Hkkjr dh v/;{krk us tyok;q ladV tSlh 
vke pqukSfr;ksa ls fuiVus ds lk/ku ds :i eas oSf'od cgq fgr/kkjd lg;ksx dks egRo fn;kA

vytthjk us fy[kk fd :l us larqfyr /kks"k.kk dh iz'kalk dh gSA rks lkmFk pkbuk ekWfuZx 
iksLV us fy[kk&Hkkjr dh cSBd lekIr gksus ij vesfjdk&:l us th&20 f'k[kj lEesyu dh  
/kks"k.kk dh iz'kalk dhA

nSfud HkkLdj  
ubZ fnYyh

12@09@2023

ehfM;k Vªk;y ij fu;e cuk, ljdkj% lqizhe dksVZ 

lqizhe dksVZ us x`g ea=ky; ls dgk gS fd fØfeuy dslksa esa iqfyldfeZ;ksa }kjk dh tkus 
okyh ehfM+;k czhfQax ds ekeys esa rhu eghus ds vanj foLr`r xkbMykbal cukbZ tk,aA lqizhe 
dksVZ us dgk fd i{kikriw.kZ fjiksfVZax ls yksxksa ds eu esa lansg iSnk gksrk gSA ehfM+;k Vªk;y 
U;k; ds jkLrs ls HkVdk ldrk gSA dksVZ us dgk] ,d ekud izfØ;k dh t:jr gS fd i=dkjksa 
dks dSls tkudkjh nh tkuh pkfg,A ehfM;k ds cksyus ds vf/kdkj] vkjksih ds fu"i{k tkap ds  
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vf/kdkj vkSj ihfM+r dh futrk ds chp larqyu cukuk gksxkA ihB us lHkh jkT;ksa ds DGP ls 
dgk fd os ,d eghus esa x`g ea=ky; dks vius lq>ko nsaA 

uoHkkjr VkbEl 
ubZ fnYyh

14@09@2023

^Hkkjrh; Hkk"kk ds v[kckj daVsV esa T;knk rkdroj* 

lwpuk vkSj izlkj.k ea=ky; ds lfpo viwoZ panzk us dgk fd ikBdksa ls tehuh Lrj ij 
tqM+us dh otg ls Hkkjrh; Hkk"kk ds v[kckj cgqr rkdroj gSaA mUgksaus cq/kokj dks ih,pMh 
pSacj vkWQ dkWelZ ,aM baMLVªh dh vksj ls vk;ksftr igyh ehfM;k lfeV ds nkSjku ;g ckr 
dghA mUgksaus dgk fd Hkys gh ikWiqyj gksus dh otg ls bafXy'k us Hkkjrh; jk"Vªh; ehfM;k esa 
xgjh txg cuk yh gks] ysfdu jhtuy ehfM;k daVsaV] jhMjf'ki vkSj ekl vihy ds iSekus ij 
fnu&c&fnu vkSj etcwr gks jgh gSA mUgksaus dgk fd ljdkj dks Qksdl jhtuy ehfM;k dks 
liksVZ vkSj izeksV djuk jgk gSA  fizaV ehfM;k ns'k dk lcls iqjkuk ehfM;e gS vkSj baMLVªh ds 
eqrkfcd lky 2021 esa blesa 20 Qhlnh dh o`f) gqbZ gSA

uoHkkjr VkbEl 
ubZ fnYyh

14@09@2023
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भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय अंगदान दिवस-2023 रिपोर्ट

परिषद में 3 अगस्त, 2023 को भारतीय अंगदान दिवस, 2023 मनाया गया। परिषद में इस 

अवसर पर पूर्व में तैयार की गई अपनी कार्य योजना के अनुसार विभिन्न गतिविधियाँ की गई। परिषद 

के परिसर में भारतीय अंगदान दिवस, 2023 से संबंधित बैनर लगाए गए ।

भारतीय अंगदान दिवस, 2023 के दौरान की गई गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं:

स्लोगन लेखन प्रतियोगिता 

परिषद के सचिवालय में विषय "भारतीय अंगदान" पर स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का 

आयोजन किया गया। परिषद के कर्मचारियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रविष्टियों  

की जांच के लिए एक अधिकारी को नामित किया गया तथा सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों का चयन किया 

गया।
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अंगदान शपथ 

परिषद के 20 कर्मचारियों ने अपने ऐसे अंगों और ऊतकों (टिशू) को दान करने का संकल्प 

लिया, जो उनकी मतृ्यु के बाद जरूरतमंद लोगों को नया जीवन देने के लिए उपयोग किए जा सकते 

हैं। साथ ही यह संकल्प लिया कि वे अपने परिवार, दोस्तों और साथी नागरिकों को मतृ्यु के बाद 

अंग और ऊतक दान करने के लिए प्रेरित करने के लिए सभी प्रयास करेंगे।
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हिदी दिवस रिपोर्ट – 2023

प्रत्येक वर्ष संपरू्ण भारत में 14 सितंबर का दिन हिदंी को बढ़ावा देने हतेु हिदंी दिवस के रूप में 
मनाया जाता ह|ै इस वर्ष, हिदंी दिवस समारोह-2023 और ततृीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 
का आयोजन 14-15 सितंबर, 2023 को राजभाषा विभाग, गहृ मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पणु े
(महाराष्ट्र) में किया गया, जोकि देश भर से आने वाले हिदंी प्रेमियों के लिए सकारात्मक नयी ऊर्जा का 
सशक्त माध्यम रहा। परिषद में कार्यरत सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने 
परिषद की ओर से इसमें भाग लिया। 

हर वर्ष की तरह परिषद के सचिवालय में दिनांक 14.09.2023 से 28.09.2023 तक हिन्दी 
पखवाड़ा मनाया गया| परिषद के कर्मियों को हिदंी में अधिक से अधिक सरकारी कार्य करने के लिए 
प्रेरित करने हतेु हिन्दी पखवाड़े के दौरान हिदंी भाषा में कुछ प्रमखु सूक्तियों के पोस्टर तैयार करके उन्हें 
प्रमखु स्थानों पर प्रदर्शित किया गया। 

परिषद के सचिवालय में हिदंी दिवस का मखु्य समारोह 29 सितंबर 2023 को आयोजित किया 
गया। कार्यक्रम का शभुारंभ करते हुए हिदंी दिवस संबंधी वतृ्‍तचित्र दिखाया गया। परिषद के सभी 
अधिकारी/कर्मचारी इनसे लाभान्वित हुए। सभी ने परू्ण रूचि एवं तन्‍मयता के साथ ये वतृ्‍तचित्र देखे।  
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तत्‍पश्‍चात् सहायक निदेशक (राजभाषा), श्रीमती निशि वाधवा द्वारा हिदंी दिवस की प्रस्‍तावना 
प्रस्तुत की गयी। प्रस्‍तावना के दौरान, उन्होंने बताया कि हिदंी भाषा न केव ल हमारी सांस्कृति क विरासत 
ह,ै बल्कि यह हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधनुिक प्रगति के बीच एक महत्वपरू्ण सेत ु
ह।ै अनेकों विद्वानों के आशीर्वाद से संचित हिदंी, सारी भाषाओ ंकी नदियों में एक महानदी का स्थान 
रखती ह।ै हिदंी भाषा राष्ट्रीय पहचान और एकता की मजबूत कड़ी के रूप में लगातार विशेष भमूिका 
निभाती रही ह।ै इसीलिए, एक ओर जहां 12वें विश्व हिदंी सम्मेलन का सफल आयोजन विदेश मंत्रालय, 
भारत सरकार द्वारा फिज़ी सरकार के सहयोग से 15 से 17 फरवरी, 2023 तक फिज़ी के नांदी शहर में 
किया गया, वहीं हाल ही में 9 और 10 सितंबर को भारत की अध्यक्षता में सम्पन्न हुए G20 शिखर 
सम्मेलन का विषय था – ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ जिसका अर्थ ह ै– पूरा विश्व एक परिवार ह,ै जोकि आज 
के समय में बहुत ही प्रासंगिक ह।ै यह भी बहुत गौरव की बात ह ैकि भारत की अन्तरिक्ष एजेंसी (इसरो) 
ने चंद्रयान-3 मिशन से जुड़े सभी नामों को अंग्रेजी भाषा से न लेकर हिदंी एवं संस्कृ त भाषा से लिया ह ै
जैसे चंद्रयान, आदित्य-एल 1, गगनयान आदि। 

इसी के साथ उन्होंने स्वभाषा की आवश्यकता को समझाते हुए कहा कि हिदंी ही एक ऐसी भाषा 
ह,ै जो हमें प्यार और दलुार के साथ संस्कार भी सिखा सकती ह।ै अतः हमें भाषायी दासता का त्याग 
करते हुए निज भाषा को स्वाभिमान के साथ अपनाना चाहिए।

इसके पश्चात, सचिव महोदय, श्री नंगसंग्लेम्बा आओ ने परिषद के कर्मियों को हिदंी दिवस की 
बधाई देते हुए कहा कि हिदंी केव ल अनुवाद की भाषा नहीं ह,ै बल्कि यह जनमानस के हृदय की भाषा 
ह।ै इसलिए हमें मलू कार्य हिदंी में करने के साथ साथ हिदंी में टिप्पण और पत्राचार को बढ़ाने की 
जरूरत ह।ै इसके लिए उन्होंने सभी से अपील की, कि हम सभी हिदंी के प्रति गौरव का भाव रखें। सभी 
के मिलकर प्रयास करने से हिदंी को प्रोत्साहन मिलेगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य 
सफल होंगे।



16

तत्‍पश्‍चात्, अध्‍यक्ष महोदया ने सचिव महोदय की इस प्रेरणादायक अपील का समर्थन करते हुए 
प्रेस परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों को हिदंी दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हिदंी सम्पूर्ण 
भारत को जोड़ने वाली संपर्क  भाषा ह।ै इसे राजभाषा के रूप में संवैधानिक गौरव मिला ह।ै हिदंी की 
विशेषताओ ंमें सबसे बड़ी विशेषता ह-ै इसकी सरसता। इस भाषा में स्वाभिमान ह,ै पर अहकंार नहीं। 
इसमें एक सरल प्रवाह ह,ै इसलिए जन-मानस से जुड़ने, उनके भावों और विचारों को समझने के लिए 
हिदंी भाषा का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा ह।ै इटंरनेट की वजह से बहुत सारे लोग हिदंी से जुड़ रह ेहैं। भारत 
की कई ऑनलाइन पत्रिकायें पूरी दनुिया में पढ़ी जा रही ह।ै इस प्रकार हिदंी का समाज पहले से कहीं 
ज्यादा समदृ्ध हो रहा ह।ै उन्होंने सभी को एकजुट होकर, एक बार पुनः परिषद में राजभाषा हिदंी की 
प्रगति में अहम भमूिका निभाने के लिए प्रेरित किया।
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इस उत्‍साहवर्धक संदेश के पश्‍चात् माननीय अध्‍यक्ष महोदया, न्‍यायमरू्ति श्रीमती रंजना प्रकाश 
देसाई द्वारा प्रेस परिषद के कर्मचारियों को कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उनके 
योगदान हतेु हिदंी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए 
गए।

अंत में, कनिष्‍ठ अनुवाद अधिकारी, सुश्री कनिका सक्सैना द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह 
का समापन हुआ |  

हिंदी पखवाड़े के दौरान, परिषद में “सशक्त भारत का आधार हिंदी” विषय पर स्लोगन लेखक 
प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके लिए प्राप्त प्रविष्टियों में से श्रेष्ठ तीन स्लोगन का चयन 
परिषद द्वारा गठित समिति द्वारा किया गया, जिन्होंने परिषद के सभी कर्मियों द्वारा लिखे गए स्लोगनों 
की अत्याधिक सराहना करते हुए 3 विजेताओ ंका चयन किया, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र॰स॰ं श्रेणी पुरस्कार धारक का नाम

प्रथम पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार तृतीय पुरस्कार
क स्लोगन-

लेखन
“भारत ही पहचान हमारी,
हिदंी भाषा शान हमारी।
दशे की ऊंची शान करें,
हिदंी भाषा में ही काम करें।”
श्रीमती पिंकी जोशी
 (कनिष्ठ सचिवालय 
सहायक)

“हिदंी हमारी मातभृाषा ह,ै
इसको हम जन-जन तक  
पहुचंाएगंे।
सिर्फ  एक दिन नहीं हर दिन 
हिदंी दिवस मनाएगंे।”
श्री प्रदीप आर्य
(एम.टी.एस.)

“सुंदर भाषा प्यारी भाषा,
गर्व से कहो हिदंी ह ैमरेी 
मातभृाषा ।”
श्री रवीन्द्र सिंह
(एम.टी.एस.)
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	 इसके साथ ही, भारतीय प्रेस परिषद के कर्मचारियों को हिंदी नोटिग, ड्राफ्टिंग और टंकण 
के माध्यम से कार्यालयी पद्धतियों और प्रक्रियाओ ं मे ँ हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 
हिंदी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जिनका विवरण 
निम्नानुसार है:-

क्र॰स॰ं श्रेणी पुरस्कार धारक का नाम

प्रथम पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार तृतीय पुरस्कार

क टिप्पण/आलेखन श्री जसवंत कुमार
(वरिष्ठ सचिवालय 
सहायक)
श्री समुित कुमार
(कनिष्ठ सचिवालय 
सहायक)

श्री अश्विनी महेता
(सहायक अनभुाग 
अधिकारी)
श्री कुलदीप सिंह 
(कनिष्ठ सचिवालय 
सहायक)

श्री अशोक कुमार गपु्ता

(सहायक अनभुाग 

अधिकारी)

श्रीमती पिंकी जोशी (कनिष्ठ 

सचिवालय सहायक)

सशु्री प्रिया

(कनिष्ठ सचिवालय 

सहायक)
ख हिदी प्रोत्साहन 

भत्ता (अंग्रेजी के 
अतिरिक्त हिदी 
में टंकण सबंंधी 
कार्य हेतु)

           श्री समुित कुमार   (कनिष्ठ सचिवालय सहायक)
          श्रीमती पिंकी जोशी (कनिष्ठ सचिवालय सहायक)
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 हिंदी दिवस समारोह 2023 के दौरान पुरस्कार वितरण

श्रीमती पिंकी जोशी, स्लोगन- लेखन, टिप्पण/आलेखन  
एवं हिदंी टंकण के लिए, अध्यक्ष महोदया से परुस्कार  

ग्रहण करते हुए

श्री प्रदीप आर्य, स्लोगन- लेखन के लिए, अध्यक्ष 
महोदया से परुस्कार ग्रहण करते हुए

श्री जसवंत कुमार, टिप्पण/आलेखन के लिए, अध्यक्ष 
महोदया से परुस्कार ग्रहण करते हुए

श्री समुित कुमार, टिप्पण/आलेखन एवं हिदंी टंकण के 
लिए, अध्यक्ष महोदया से परुस्कार ग्रहण करते हुए
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श्री अश्विनी महेता, टिप्पण/आलेखन के लिए, अध्यक्ष 
महोदया से परुस्कार ग्रहण करते हुए

श्री कुलदीप सिंह, टिप्पण/आलेखन के लिए, अध्यक्ष 
महोदया से परुस्कार ग्रहण करते हुए

श्री अशोक कुमार गपु्ता, टिप्पण/आलेखन के लिए, अध्यक्ष 
महोदया से परुस्कार ग्रहण करते हुए

सशु्री प्रिया, टिप्पण/आलेखन के लिए, अध्यक्ष महोदया 
से परुस्कार ग्रहण करते हुए
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प्रेस विज्ञप्ति
उत्कृ ष्ट पत्रकारिता हते ुराष्ट्रीय परुस्कारों

के लिए 

भारतीय प्रेस परिषद प्रविष्टियाँ आमतं्रित करती है

पीआर/26/2023-पीसीआई� दिनांक: 04.07.2023

अंतिम तिथि: 18 अगस्त, 2023

भारतीय प्रेस परिषद को पत्रकारिता के स्‍तरों में सधुार करने और प्रेस की स्‍वतंत्रता बनाये रखने के 
लिए संसद के अधिनियम द्वारा अधिदशे प्राप्‍त ह।ै मीडिया को "जिम्मेदारी के साथ स्वतंत्रता" के सिद्धांत 
का अनसुरण करते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित करने के हते,ु अधिदशे प्राप्त 
सांविधिक प्राधिकरण के रूप में परिषद ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रिंट पत्रकारिता में उत्कृ ष्ट प्रदर्शन करने वाले 
पत्रकारों/फ्रीलांसरों/फोटो पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए उत्कृ ष्ट पत्रकारिता हते ुराष्ट्रीय परुस्कारों 
की संस्थापना की ह ै।

उपर्युक्त के अनसुरण में, परिषद ने दिनांक 02.07.2023 के विज्ञापन के माध्यम से, आठ श्रेणियों 
में प्रिंट पत्रकारिता में भारतीय राष्ट्रीयता के पत्रकारों/फ्रीलांसरों/फोटो पत्रकारों से उत्कृ ष्ट पत्रकारिता हते ु
राष्ट्रीय परुस्कार, 2023 के लिए प्रविष्टियाँ आमतं्रित कीं। श्रेणियां हैं:- (1) ग्रामीण पत्रकारिता (2) विकास 
संबंधी रिपोर्टिंग (3) फोटो पत्रकारिता: (i) एकल समाचार चित्र (ii) फोटो फीचर (4) सर्वश्रेष्ठ समाचारपत्र 
कला: जिसमें कार्टून, व्यंग्य चित्र एवं दृष्टांत शामिल हैं (5) खले-कूद रिपोर्टिंग/खले-कूद फोटो फ़ीचर (6) 
वित्तीय रिपोर्टिंग (7) लिंग आधारित रिपोर्टिंग और (8) संघर्ष क्षेत्र से रिपोर्टिंग ।

प्रविष्टियाँ शाम 5:00 बजे या उससे पहले18 अगस्त, 2023 (शकु्रवार) तक आमतं्रित की जाती हैं। 
विवरण, परिषद की वेबसाइट https://presscouncil.nic.in पर दखेा जा सकता ह ै। 

***********
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प्रेस विज्ञप्ति
पीआर/27/2023-पीसीआई� दिनांक: 20.07.2023

दैनिक जागरण में भ्रामक, अश् लील और अशिष्ट विज्ञापनों के प्रकाशन पर भारतीय प्रेस 
परिषद ने लिया स्व: प्रेरणा से सजं्ञान

भारतीय प्रेस परिषद की माननीय अध्यक्ष न्यायमरू्ति श्रीमती रंजना प्रकाश दसेाई ने दनैिक भास्कर, 
दिल्ली संस्करण द्वारा विभिन्न अकंों में पत्रकारिता के आचरण के मानक, संस्करण 2022 के मानक-
विज्ञापन (IV) और (V) एवं औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम 1954 
की धारा 2 और 3 का उल्लंघन करते हुए, प्रथम दृष्ट्या भ्रामक, अश् लील और अशिष्ट विज्ञापन प्रकाशित 
करने पर उनके विरुद्ध स्व: प्रेरणा से संज्ञान लिया ह ै।

दनैिक भास्कर समाचारपत्र दिल्ली संस्करण के संपादक को जवाब दाखिल करने के लिए कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया ह।ै

 ***********
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प्रेस विज्ञप्ति
पीआर/29/2023-पीसीआई� दिनांक: 11.08.2023

भारतीय प्रेस परिषद ने, एक जैसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए, नवभारत, रायपुर और 
अमर उजाला, नई दिल्ली के खिलाफ लिया स्व: प्रेरणा से सजं्ञान।

भारतीय प्रेस परिषद की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने नवभारत, रायपुर और 
अमर उजाला, नई दिल्ली के दिनांक 25.04.2023 के संस्करणों में एक जैसे लेखों के प्रकाशन पर 
चिंता व्यक्त की है, क्योंकि इस तरह के अभ्यासों से प्रेस के स्तर में गिरावट आती है।

इस परिप्रेक्ष्य में, नवभारत, रायपुर और अमर उजाला, नई दिल्ली के संपादकों को कारण 
बताओ नोटिस जारी किये जा रहे हैं। 

 ***********
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प्रेस विज्ञप्ति
पीआर/30/2023-पीसीआई� दिनांक: 17.08.2023

जलगांव, महाराष्ट्र में स्वतंत्र पत्रकार, श्री सदंीप महाजन पर हमले के सबंंध में भारतीय 
प्रेस परिषद ने लिया स्व: प्रेरणा से सजं्ञान।

भारतीय प्रेस परिषद ने 10 अगस्त, 2023 को जलगांव, महाराष्ट्र में स्वतंत्र पत्रकार श्री संदीप 
महाजन पर हुए हमले पर चिंता व्यक्त की है। मामले का स्व: प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए, भारतीय प्रेस 
परिषद की माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने महाराष्ट्र सरकार से इस मामले 
में यथाशीघ्र तथ्यों पर आधारित  रिपोर्ट मांगी है।

	 माननीय अध्यक्ष ने इस संबंध में एक तथ्यान्वेषी समिति का भी गठन किया है।

 

 ***********
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प्रेस विज्ञप्ति
पीआर/36/2023-पीसीआई� दिनांक: 14.09.2023

भारतीय प्रेस परिषद ने प्रिंट मीडिया को डब्ल्यू.पी. (सीआरएल)  2456/2023 दिनांकित 
28.08.2023 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निदेश का पालन करने की 
दी सलाह 

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.पी.(सीआरएल) 2456/2023 में, न्यायालय के 
अपने प्रस्ताव बनाम महिला एवं बाल विकास एवं अन्य के मामले में; अन्य. पीड़िता और उसके 
परिवार की पहचान प्रकाशित करने के संबंध में मीडिया के लिए निम्नलिखित निदेश दिए हैं:

मीडिया जगत, जिसका विस्तार “प्रिंट से लेकर डिजिटल मीडिया तक है, को उनके नैतिक 
कर्तव्य और कानूनी जिम्मेदारियों की याद दिलाई जाती है। यदि पीड़िता और उसके परिवार 
की पहचान उजागर करने वाली कोई सामग्री पहले ही प्रकाशित की गई हो, तो उसे POCSO 
अधिनियम, 2012 और किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 
के अनुरूप सुनिश्चित करते हुए संशोधित किया जाना चाहिए। ऐसे मामले के संबंध में समाचार की 
आगे की रिपोर्टिंग करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रिंट और डिजिटल मीडिया 
प्लेटफाॅर्मो पर सभी समाचार क्लिपिंग, वीडियो और अन्य सामग्री से, पीड़िता और उसके परिजनों 
की पहचान उजागर न हो।”

मीडिया उपर्युक्त निदेश पर अनुपालन हेतु ध्यान दे।

  ***********
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प्रेस विज्ञप्ति
पीआर/37/2023-पीसीआई� दिनांक: 21.09.2023

भारतीय प्रेस परिषद ने एलजीबीटीक्यू + समुदाय पर समाचार कवर करने के लिए 
जारी किए मीडिया दिशानिर्देश

एलजीबीटीक्यू + मुद्दों की मीडिया रिपोर्टिंग के संबंध में, पेरुं गुडी, ओएमआर, चेन्नई निवासी, 
श्री पी. सेंथिल के अभ्यावेदन के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पत्र प्राप्त होने पर, भारतीय प्रेस 
परिषद ने इस मुद्दे पर कड़ी मेहनत और गहन विचार-विमर्श के बाद; मीडिया द्वारा एलजीबीटीक्यू+ 
समुदाय के चित्रण के मुद्दे पर दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिनका शीर्षक है “एलजीबीटीक्यू + 
समुदाय पर समाचार कवर करने के लिए मीडिया दिशानिर्देश”। दिशानिर्देश परिषद की 
वेबसाइट @ www.presscouncil.nic.in पर उपलब्ध हैं।

	प्रिं ट मीडिया को इसका पालन करने की सलाह दी जाती है।

  ***********
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प्रेस विज्ञप्ति
पीआर/38/2023-पीसीआई� दिनांक: 21.09.2023

भारतीय प्रेस परिषद ने प्राकृतिक आपदा के बीच समाचार कवर करने वाले 
मीडियाकर्मियों/रिपोर्टरों के लिए जारी किए दिशानिर्देश 

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के पत्र के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय का 
पत्र, जिसके साथ, प्राकृतिक आपदाओ ंको कवर करने वाले मीडियाकर्मियों या रिपोर्टेरों के लिए 
दिशानिर्देश/एसओपी तैयार करने के लिए श्री राधाकांत त्रिपाठी की दिनांक 25.09.2021 की 
शिकायत संलग्न की गई है, प्राप्त होने पर परिषद ने 22.09.2022 को आयोजित अपनी बैठक में 
इस मामले पर विचार करते हुए, भारतीय प्रेस परिषद की तीन सदस्यीय उप-समिति गठित करने 
का निर्णय लिया। उक्त उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे परिषद ने 21.08.2023 को 
आयोजित अपनी बैठक में अंगीकार किया। "प्राकृतिक आपदा के बीच समाचार कवर करने 
वाले मीडियाकर्मियों/रिपोर्टरों के लिए दिशानिर्देश" नामक रिपोर्ट के रूप में दिशानिर्देश परिषद 
की वेबसाइट @ www.presscouncil.nic.in पर उपलब्ध हैं।

	प्रिं ट मीडिया को इसका पालन करने की सलाह दी जाती है।

  ***********
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प्रेस विज्ञप्ति
पीआर/67/2023-पीसीआई-संदर्भ� दिनांक: 06.09.2023

भारतीय प्रेस परिषद ने प्रिंट मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के प्रचार/
विज्ञापन के संबंध में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त, 2023 को जारी 
परामर्शिका का पालन करने की दी सलाह

25 अगस्त, 2023 की परामर्शिका (संख्या डीएम/15/2022-डीएम) के अनुसार, सूचना 

और प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया प्लेटफार्मों को ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुआ प्लेटफार्मों और 

उनके संबंधित उत्पादों से संबंधित विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित न करने की सलाह दी है। 

परामर्शिका में इस बात पर जोर दिया गया कि सट्टेबाजी और जुआ अवैध गतिविधियां हैं, और 

किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना 

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 और अन्य, सहित विभिन्न 

कानूनों के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल 

मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के हाल ही में संशोधित नियम 3 (1) (ख) पर ध्यानाकृष्ट 

किया गया है। यह नियम निर्दिष्ट करता है कि मध्यवर्तियों को ऐसी जानकारी को व्यवस्थित और 

साझा करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए जोकि, “(ix) जोिक ऑनलाइन गेम की प्रकृति का 

है जिसे अनुमेय ऑनलाइन गेम के रूप में सत्यापित नहीं किया गया है; (x) किसी ऐसे ऑनलाइन 

गेम के विज्ञापन या सरोगेट विज्ञापन या उसके प्रचार की प्रकृति का है, जो एक अनुमेय ऑनलाइन 

गेम नहीं है, या किसी ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती की है जिसके द्वारा ऐसे ऑनलाइन गेम की 

पेशकश की जा रही है;"

	 मंत्रालय ने आगे टिप्पणी की, है कि उल्लिखित कानूनी आलिप्तता के बावजूद, विज्ञापन 

मध्यवर्तियों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों सहित विशिष्ट मीडिया संस्थाएं, सट्टेबाजी और जुआ 

प्लेटफार्मों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों की अनुमति दे रही हैं, खासकर क्रिकेट टूर्नामेंट 

जैसे प्रमुख खेल आयोजनों के दौरान। महत्वपूर्ण खेल आयोजनों के दौरान इन प्लेटफार्मों के प्रचार 
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को तेज करने की प्रवृत्ति है, जिसमें क्रिकेट एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इसके अलावा, इस प्रकार 

का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन शीघ्र ही शुरू होने वाला है।

	 उपर्युक्त के आलोक में और यह विचार करते हुए कि व्यापक सार्वजनिक हित दांव पर 

लगा है, प्रिंट मीडिया को सलाह दी जाती है कि वह ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों को बढ़ावा 

देने वाले किसी भी प्रकार के विज्ञापन को न दर्शाये और न ही उनका प्रकाशन करे।

  ***********
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प्रेस द्वारा दर्ज़ मामलों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सचूी 
(धारा 13 के अंतर्गत)

क्र.
स.ं

पक्ष आदेश की 
तिथि

निर्णय

समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

1. श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, ब्यूरो चीफ, 
दैनिक जागरण, सहारनपुर की श्री हिमांश ु
कुमार, पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर के 
विरुद्ध शिकायत।
(13/177/19-20)

21.08.2023 मामला न्यायाधीन: दोनों 
पक्षों को सावधान किया 
गया

2. श्री पवन अग्रवाल, संपादक, दनैिक 
परिवर्तन का दौर, मरुादाबाद की पलुिस 
अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत।  
(13/183/19-20)

21.08.2023 प्रतिवादी (पलुिस) को 
सावधान किया गया

3. श्री सरवर आलम वारसी, ब्यूरो चीफ, 
दनैिक अमर भारती, कुशीनगर की  
डॉ. अनिल कुमार सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, 
कुशीनगर के विरुद्ध शिकायत।
(13/157/19-20-पीसीआई)

21.08.2023 शिकायतकर्ता के उपस्थित 
न होने के कारण खारिज 
(शिकायतकर्ता उपस्थित 
नहीं)

4. श्री सौरभ अग्रवाल, संपादक, दनैिक 
स्याही की ताकत, रायगढ़ की श्री विजय 
अग्रवाल, परू्व विधायक एवं अन्य के 
विरूद्ध शिकायत।
(13/113/18-19-पीसीआई)

21.08.2023 शिकायतकर्ता के उपस्थित 
न होने के कारण खारिज 
(शिकायतकर्ता उपस्थित 
नहीं)

5. श्री एकान्त श्रीवास, संवाददाता, मानव 
अधिकार जागतृि, झाँसी की पलुिस 
अधिकारियों और असामाजिक तत्वों के 
विरुद्ध शिकायत।
(370/2020-बी/पीसीआई)

21.08.2023 दोनों पक्षों को सावधान 
किया गया 
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प्रेस को सवुिधाएं
6. श्री खाजा मोइनदु्दीन, प्रधान संपादक, 

कासिद-ए-हिदं, हदैराबाद की सचूना एवं 
जनसंपर्क  विभाग, तेलंगाना सरकार एवं 
कें द्रीय संचार ब्यूरो, नई दिल्ली के विरुद्ध 
शिकायत।
(13/152/19-20-पीसीआई)

21.08.2023 प्रतिवादी द्वारा आश्वासन, 
शिकायतकर्ता को आई पी 
आर डी जाने का निदशे  

7. श्री गौतम जैन, बालोतरा, राजस्थान की 
आयकु्त, नगरपालिका बालोतरा एवं 
अन्य के विरुद्ध शिकायत।
(112/201-बी/पीसीआई)

21.08.2023 दोनों पक्षों में समझौता होने 
के कारण समाप्त

स्वप्रेरणा से सजं्ञान
8. जम्मू-कश्मीर सरकार की मीडिया  

नीति-2020 के संबंध में स्वत:  
संज्ञान-फेक न्यूज संबंधी प्रावधान।
(150/एसएम/2020-बी/पीसीआई)

21.08.2023 सरकार द्वारा अपेक्षित  
कार्रवाई किये जाने के 
कारण मामला बंद

9. प्रतिदिन समहू के वरिष्ठ पत्रकार एवं 
तिनसकुिया जिला पत्रकार संघ के 
उपाध्यक्ष श्री पराग भइुयां की मतृ्यु के 
संबंध में स्वतः संज्ञान।
(एसएम/अप्रैल/02/2021-बी/
पीसीआई)

21.08.2023 मामला पत्रकारिता संबंधी 
कर्तव्य से संबद्ध न होने के 
कारण समाप्त

10. ओडिशा में मीडियाकर्मियों पर पलुिस 
हमले के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद 
द्वारा स्वत: संज्ञान लिया गया -तत्संबंधी।
( ए स ए म / स ि तं ब र / 0 1 / 2 0 2 2 - ब ी /
पीसीआई)

21.08.2023 ओडिशा सरकार द्वारा  
अपेक्षित कार्रवाई किये 
जाने के कारण समाप्त

प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती
11. श्री चन्द्र विजय, पत्रकार, रियल न्यूज़, 

हरदोई की श्री राय सिंह यादव, निरीक्षक, 
थाना टडियावा, हरदोई के विरुद्ध 
शिकायत।
(120/2020-बी/पीसीआई)

21.08.2023 शिकायतकर्ता की पलुिस 
के बारे में शिकायत का 
समाधान किये जाने के 
कारण समाप्त
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प्रेस के विरुद्ध दर्ज मामलों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सचूी
(धारा 14 के अंतर्गत)

क्र.
स.ं

पक्ष आदेश की 
तिथि

निर्णय

सिद्धांत और प्रकाशन

12 श्री विवेकानन्द दाश, संपादक, जनतंत्र, 
भवुनेश्वर की संपादक, दसमाज, कटक के 
विरुद्ध शिकायत।
¼14@459@19&20&ihlhvkbZ½

21.08.2023 सावधान किया गया

13 डॉ. राज ू ई. गिवास,े रजिस्ट्रार, राष्ट्रसंत 
तकुाडोजी महाराज, नागपरु विश्वविद्यालय, 
महाराष्ट्र की टाइम्स ऑफ इडंिया, नागपरु के 
विरुद्ध शिकायत।
(306/2022-ए-पीसीआई)

21.08.2023 परिनिदित

प्रेस और मानहानि

14 श्री एम.अरुण कुमार, सेलम, तमिलनाडु 
की संपादक, कलईकाधीर दनैिक, सेलम के 
विरुद्ध शिकायत। 
(14/339/19-20-पीसीआई)

21.08.2023 सावधान किया गया

15 श्री एम.मित्रा, उप-क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक 
ऑफ बड़ौदा, भोपाल संपादक, प्रदशे टुडे के 
विरुद्ध शिकायत।
(14/492/19-20-पीसीआई)

21.08.2023 शिकायतकर्ता के  
उपस्थित न होने के कारण 
खारिज (शिकायतकर्ता  

उपस्थित नहीं)

16 डॉ. शलैीबंसल, उपमडंल आयरु्वेदिक 
चिकित्सा अधिकारी, शिमला, डॉ. तेजस्वी 
विजय आजाद, उपनिदशेक आयरु्वेद, 
मडंीजोन, मडंी और डॉ. के.डी. शर्मा, 
जिला आयरु्वेदिक अधिकारी, शिमला  
(हि.प्र.) संपादक, दनैिक जागरण के विरुद्ध 
की शिकायत।
(1843/ 2020-ए-पीसीआई)

21.08.2023 शिकायतकर्ता के उपस्थित न 
होने के कारण खारिज  

(शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं)
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17 श्री मोहम्मद आरिफ अब्दुल कादिर भाईजी, 
रायगढ़ की संपादक, न्याय निवादा-एएसए 
गेला अठेवाड़ा, औरंगाबाद के विरुद्ध 
शिकायत।
(22/2020-ए-पीसीआई)

21.08.2023 निदशे के साथ समाप्त

प्रेस और नैतिकता

18 श्री फारुख अल्लारखिया, मुबंई की संपादक, 
इडंिया अनबाउंड और श्री संदीप शिदं,े  
रिपोर्टर, इडंिया अनबाउंड, ठाण े के विरुद्ध 
शिकायत।
(636/ 2021-ए-पीसीआई)

21.08.2023 शिकायतकर्ता के उपस्थित 
न होने के कारण खारिज 

(शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं)

स्वःप्रेरणा से सजं्ञान

19 दनैिक भास्कर, दिल्ली संस्करण द्वारा भ्रामक 
विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में स्व: प्रेरणा 
से संज्ञान।
(2/स्व-प्रेरणा/2020-पीसीआई)

21.08.2023 परिनिदित

20 दनैिक भास्कर, दिल्ली संस्करण द्वारा  
विज्ञापन को समाचार के रूप में प्रकाशित 
करने के संबंध में स्व: प्रेरणा से संज्ञान।
(1641/स्व-प्रेरणा/2020-ए-पीसीआई)

21.08.2023 शदु्धिपत्र प्रकाशित किये जाने 
के कारण मामला बंद कर दिया 

गया

21 दनैिक जागरण, दिल्ली संस्करण द्वारा 
समाचार के रूप में विज्ञापन प्रकाशित करने 
के संबंध में स्व: प्रेरणा से संज्ञान।  
(एसएम/3/जनू/2021-ए-पीसीआई)

21.08.2023 चेतावनी के साथ समाप्त 

22 दनैिक जागरण, दिल्ली संस्करण द्वारा 
समाचार के रूप में विज्ञापन प्रकाशित करने 
के संबंध में स्व: प्रेरणा से संज्ञान।  
(एसएम/जनू/5/2021-ए-पीसीआई)

21.08.2023 चेतावनी के साथ समाप्त
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भ्रामक विज्ञापन

23 श्री ओम प्रकाश विजयवर्गीय, जयपरु 
की संपादक, मुबंई मिरर, मुबंई के विरुद्ध 
शिकायत।
(14/524/19-20 पीसीआई)

21.08.2023 परिनिदित टिप्पणी के साथ 
शिकायत बंद कर दी गई

24 मसैर्स हिदंसु्तान पेंसिल्स (प्राइवेट) 
लिमिटेड, मुबंई की (1) दनैिक भास्कर, 
जोधपरु (2) दनैिक भास्कर, जयपरु के 
विरुद्ध शिकायत।
(398 एवं 399/2022-ए-पीसीआई)

21.08.2023 टिप्पणी के साथ शिकायत बंद 
कर दी गई

25 मसैर्स हिदंसु्तान पेंसिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 
मुबंई की दिव्य भास्कर, अहमदाबाद के 
विरुद्ध शिकायत।
(398 एवं 399/2022-ए-पीसीआई)

21.08.2023 टिप्पणी के साथ शिकायत बंद 
कर दी गई
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परिषद के न्यायनिर्णय

समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

न्यायनिर्णय 

दिनांकित 21.08.2023

क्रम स.ं 1� फ़ाइल सखं्या 13/177/19-20-पीसीआई

शिकायतकर्ता       प्रतिवादी

श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा, 1.	 मखु्य सचिव,
ब्यूरो चीफ, 	 उत्तर प्रदशे सरकार,
दनैिक जागरण, 	 लखनऊ (उ.प्र.)।
सलु्तानपरु (उ.प्र.)।

2.	 सचिव,
	 गहृ (पलुिस) विभाग,
	 उत्तर प्रदशे सरकार,
	 लखनऊ (उ.प्र.)।

3.	 पलुिस महानिदशेक,
	 उत्तर प्रदशे पलुिस,
	 पलुिस मखु्यालय,
	 लखनऊ (उ.प्र.)।

 4.	 श्री हिमांश ुकुमार,
	 पलुिस अधीक्षक,
	 सलु्तानपरु, उत्तर प्रदशे
	 (वर्तमान में तैनाती- प्रांतीय सशस्त्र 

कांस्टेबलुरी कमांडेंट) 23 बटालियन, 
मरुादाबाद (उ.प्र.)

तथ्य

	 यह शिकायत दिनांक 27.11.2019 को श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, ब्यूरो चीफ, दनैिक जागरण, 
सलु्तानपरु (उ.प्र.) द्वारा श्री हिमांश ु कुमार, पलुिस अधीक्षक, सलु्तानपरु (वर्तमान में कमांडेंट, प्रांतीय 
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सशस्त्र कांस्टेबलुरी, 23 बटालियन, मरुादाबाद के रूप में तैनात) के खिलाफ आलोचनात्मक लेखन के 
प्रकाशन के कारण उन्हें कथित झठेू मामले में फंसाने के कारण दर्ज़ की गई थी। 

	शि कायतकर्ता के अनसुार, उन्होंने एक बलात्कार पीड़िता के बारे में समाचार प्रकाशित करके 
पलुिस की लापरवाही को उजागर किया था और इससे नाराज होकर प्रतिवादी, श्री हिमांश ु कुमार ने 
थाना कोतवाली नगर, सलु्तानपरु में आईपीसी की धारा 394/506 के तहत झठूी एफआईआर संख्या 
1283/2019 दर्ज की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया ह ै कि प्रतिवादी द्वारा की गई कार्रवाई प्रेस की 
स्वतंत्रता पर हमला ह।ै शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया ह ैकि उसने प्रतिवादी, श्री हिमांश ुकुमार के खिलाफ 
उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने अपने जीवन को खतरे की आशकंा जताते 
हुए, परिषद से प्रतिवादी, श्री हिमांश ुकुमार के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनरुोध किया ह।ै

	प्रतिव ादियों को दिनांक 7.2.2020 को जवाबी वक्तव्य हते ुनोटिस जारी किए गए।

श्री हिमांशु कुमार द्वारा दर्ज़ लिखित वक्तव्य

	श्री  हिमांश ुकुमार, कमांडेंट, प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी, 23 बटालियन, मरुादाबाद ने अपने 
लिखित वक्तव्य में आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मखु्यमंत्री की सुल्तानपुर यात्रा के 
दौरान, जब शिकायतकर्ता बिना मीडिया पास के, कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था, 
तो पुलिस ने उसे रोक दिया, जिससे वह पुलिस से नाराज था। प्रतिवादी ने आगे कहा कि जिला सूचना 
अधिकारी, सुलतानपुर ने उन्हें मखु्यमंत्री जी के कार्यक्रम में बिना मीडिया पास एवं अनुमति के प्रवेश 
करने तथा पत्रकारों पर अभद्र टिप्पणी करने के संबंध में, शिकायतकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई 
करने के लिए दिनांक 11.10.2019 को पत्र भेजा था। इस संदर्भ में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, थाना 
कोतवाली नगर/क्षेत्राधिकारी नगर, सुलतानपुर द्वारा जांच की गयी तथा इसे उनके द्वारा जिलाधिकारी, 
सुलतानपुर को भेजा गया, जिसके कारण शिकायतकर्ता ने उनसे नाराजगी व्यक्त की थी। प्रतिवादी 
ने यह भी कहा ह ैकि उन्होंने शिकायतकर्ता द्वारा झठूी एवं भ्रामक खबरें प्रकाशित करने के संबंध में 
आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर को दिनांक 14.9.2019 को एक पत्र 
भेजा था, जिसके कारण शिकायतकर्ता ने उनसे नाराजगी व्यक्त की थी। धमकी के आरोप से इनकार 
करते हुए, प्रतिवादी ने कहा ह ै कि श्री अखिलेश कुमार शकु्ला के खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए 
थे, जिसके कारण शिकायतकर्ता उनसे नाराज थे। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया ह ैकि शिकायतकर्ता द्वारा 
उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की गई थी और इस संबंध में एक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, 
सुल्तानपुर द्वारा 8.1.2020 को पुलिस महानिरीक्षक, अयोध्या को भेज दी गई थी, जिसमें आरोप झठेू 
और निराधार पाए गए थे। प्रतिवादी ने कहा ह ैकि श्री धर्मेंद्र कुमार शकु्ला की शिकायत पर, श्री धर्मेंद्र 
कुमार मिश्रा (शिकायतकर्ता) और अन्य के खिलाफ पुलिस स्टेशन कोतवाली सिटी, सुल्तानपुर में 
आईपीसी की धारा 394/506 के तहत एफआईआर संख्या 1283/2019 दर्ज की गई थी और मामले 
में 30.12.2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया ह।ै प्रतिवादी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने हथियार 
लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन पुलिस सत्यापन के अभाव में, इसकी अनुशंसा नहीं की जा 
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सकी, जिसके कारण शिकायतकर्ता ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने परिषद से शिकायत को 
खारिज करने का अनुरोध किया ह।ै

प्रति टिप्पणियाँ

	शि कायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणी दिनांकित 7.10.2020 के माध्यम से, अपनी शिकायत को 
दोहराते हुए कहा कि प्रतिवादी लगातार उसे झठेू मामलों में फंसाने की साजिश रच रहा ह।ै शिकायतकर्ता ने 
आरोप लगाया ह ैकि एक बलात्कार पीड़िता के संबंध में, लगातार समाचारों के प्रकाशन से नाराज होकर, 
प्रतिवादी, श्री हिमांश ुकुमार ने श्री धर्मेंद्र शकु्ला द्वारा दर्ज़ एक साल परुानी फर्जी शिकायत के आधार पर, 
उनके खिलाफ झठूा मामला दर्ज कराया। शिकायतकर्ता ने बताया कि पलुिस अपने ही खिलाफ निष्पक्ष 
जांच नहीं कर सकती। शिकायतकर्ता ने कहा कि प्रतिवादी ने उसे अपनी इच्छा के अनसुार, समाचार 
प्रकाशित करने के लिए मजबरू किया। इसके अलावा प्रतिवादी ने उसे पलुिस के व्हाट्सएप ग्रुप से भी हटा 
दिया। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि प्रतिवादी पारदर्शी रिपोर्टिंग के प्रकाशन से नाराज था और उनके 
पत्रकारिता कर्तव्य को निभाने में भी बाधा उत्पन्न कर रहा था। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया ह ै
कि प्रतिवादी उसके प्रति परू्वाग्रह से ग्रस्त ह ैऔर उसके द्वारा की गई कार्रवाई, प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा 
हमला ह।ै

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 30.5.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष अतंिम सनुवाई के लिए 
आया। शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे, श्री कवीन्द्र कुमार उत्तर प्रदशे के मखु्य सचिव का  
प्रतिनिधित्व कर रह ेथे और श्री हिमांश ुकुमार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

दिनांक 27.11.2019 को श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, ब्यूरो चीफ, दैनिक जागरण, सुल्तानपुर, 
(उ.प्र.) द्वारा श्री हिमांशु कुमार, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर, यूपी और अन्य के खिलाफ 
शिकायतकर्ता को आलोचनात्मक लेखों के प्रकाशन के कारण झूठे मामले में फंसाने के आरोप में 
शिकायत दर्ज की गई है। ऐसा लगता है कि शिकायतकर्ता ने बलात्कार की एक कथित घटना को 
उजागर करने वाली खबरें  प्रकाशित की थीं। खबर में बताया गया कि पुलिस ने पोस्टमार्टम नहीं 
कराया और लड़की का शव पेड़ पर लटका दिया गया। शिकायतकर्ता ने फिर से एक कथित सामूहिक 
बलात्कार के बारे में समाचार प्रकाशित किया। शिकायतकर्ता का कहना है कि इसके कारण पुलिस ने 
उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 394 और 506 के तहत झूठी एफआईआर संख्या 1283/2019 
दर्ज की थी। आज उपस्थित श्री हिमांशु कुमार द्वारा इन सभी आरोपों को नकारते हुए लिखित वक्तव्य 
दर्ज़ किया गया है। उनके अनुसार, शिकायतकर्ता ने बिना मीडिया पास के उस कार्यक्रम स्थल में 
प्रवेश करने की कोशिश की थी, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम के लिए पहुंचने वाले 
थे। इस पर पुलिस ने आपत्ति जताई। इस बात से शिकायतकर्ता नाराज था। आगे बताया गया कि 
सामूहिक बलात्कार की खबर झूठी थी, क्योंकि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ था, बल्कि 
उसके साथ मारपीट की गई थी। श्री हिमांशु कुमार ने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता ने वास्तव 



38

में एबीपी न्यूज चैनल के श्री विकास भदौरिया के कहने पर उनसे माफी मांगी थी। प्रति टिप्पणियों 
में शिकायतकर्ता ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने स्वेच्छा से  
श्री हिमांशु कुमार से बात नहीं की। एबीपी न्यूज़ के श्री विकास भदौरिया के कहने पर और अपनी 
इच्छा के विरुद्ध, उन्होंने श्री हिमांशु कुमार से बात की। जांच समिति इस बात पर भी गौर करती ह ै
कि सुश्री मंजू लता सिंह, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार। लखनऊ ने पत्र दिनांक 02.05.2023 
द्वारा श्री एन.रवेन्द्र, अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ की दिनांक 27.04.2023 की एक रिपोर्ट 
अग्रेषित की है। रिपोर्ट का सार यह है कि शिकायतकर्ता ने निम्नलिखित कारणों से यह शिकायत 
बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत की है:

क)	 दिनांक 27.08.2019 को उत्तर प्रदशे के मखु्यमतं्री के सलु्तानपरु दौरे के दौरान, बिना मीडिया पास 
के शिकायतकर्ता के प्रवेश पर रोक लगाने के कारण।

ख)	 भ्रामक समाचार प्रकाशित करने के लिए प्रतिवादी, श्री हिमांश ुकुमार द्वारा डीएम से शिकायतकर्ता 
के खिलाफ शिकायत करने के लिए;

ग)	 शिकायतकर्ता का हथियार लाइसेंस रद्द करने के लिए; और

घ)	 शिकायतकर्ता के खिलाफ मामला सं. 1283/2019 दर्ज करने के लिए।

	ज ांच समिति ने गौर किया ह ैकि 2019 के मामला सं. 1283 में, आईपीसी की धारा 394 को 
हटा दिया गया ह ैऔर आईपीसी की धारा 504 को जोड़ा गया ह।ै उक्त मामले में आरोप पत्र दाखिल 
हो चकुा ह।ै चूंकि, उक्त मामला प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14(3) के मद्देनजर न्यायालय 
में विचाराधीन ह,ै इसलिए प्रेस परिषद उन आरोपों की जांच नहीं कर सकती ह।ै संबंधित अदालत उनसे 
निपटेगी और अपना फैसला दगेी। हालाँकि, शिकायत और श्री हिमांश ुकुमार की प्रतिक्रिया और श्री 
एन. रवींद्र की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद, जांच समिति का मानना ह ै कि दोनों पक्षों को सावधान 
करने की जरूरत ह।ै शिकायतकर्ता को अपना पत्रकारिता कर्तव्य निभाने का अधिकार ह।ै ऐसा प्रतीत 
होता ह ैकि वह अपराधों को कवर/उजागर कर रह ेहैं। हालाँकि, अपने पत्रकारीय कर्तव्य का निर्वहन 
करते समय, वह काफी भिड़ने वाला रवैया अपनाते नजर आते हैं। यदि वह माफी नहीं मांगना चाहते 
थे, तो किसी के कहने पर श्री हिमांश ुकुमार से बात करने का उनके पास कोई कारण नहीं था। जांच 
समिति का मानना ह ै कि परिषद को शिकायतकर्ता को संयम के साथ और उचित सत्यापन के बाद 
अपना कर्तव्य निभाने के लिए सचेत करना चाहिए। दरअसल, इससे उनके काम में सुधार हो सकता 
ह।ै जहां तक पुलिस का सवाल ह,ै जांच समिति का मानना ह ैकि पुलिस को किसी भी तरह से पत्रकार 
पर कोई ऐसी रोक नहीं लगानी चाहिए, जो उसे उनके पत्रकारिता कर्तव्य को निभाने से रोके, जब तक 
कि उसका आचरण ऐसा न हो कि उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आने की जरूरत हो। जांच समिति 
को नहीं लगता कि इस मामले में सिर्फ  इसलिए कि शिकायतकर्ता के पास कोई मीडिया पास नहीं था, 
उसके साथ कठोर व्यवहार किया जा सकता था। यह जाहिर ह ैकि स्पष्ट रूप से अपर्याप्त सबूतों के कारण 
शिकायतकर्ता के खिलाफ दर्ज मामले में उसे कठोर दंड नहीं दिया जा सकता। इसलिए, जैसा ऊपर 
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उल्लिखित किया गया ह,ै जांच समिति परिषद को दोनों पक्षों को सावधान करने के बाद शिकायत को 
समाप्त करने की संस्तुति करती ह।ै

निर्णय

	 प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं 
निष्कर्षों को स्वीकार करती ह ैऔर समिति की रिपोर्ट को अगंीकार करती ह ैतथा दोनों पक्षों को सावधान 
करते हुए, मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती ह।ै

*******

न्यायनिर्णय 
दिनांकित 21.08.2023

कम  सं. 2� फ़ाइल संख्या 13/183/19-20-पीसीआई

शिकायतकर्ता प्रतिवादी

श्री पवन अग्रवाल, 1.	 मखु्य सचिव,
संपादक, 	 उत्तर प्रदशे सरकार,
दनैिक परिवर्तन का दौर, 	 लखनऊ (उ.प्र.)
मरुादाबाद (उ.प्र.)

2.	 सचिव,
	 गहृ (पलुिस) विभाग,
	 उत्तर प्रदशे सरकार,
	 लखनऊ (उ.प्र.)

3.	 पलुिस महानिदशेक,
	 उत्तर प्रदशे पलुिस,
	 पलुिस मखु्यालय,
	 लखनऊ (उ.प्र.)

4.	 श्री जे. रवीन्द्र गौड़, आईपीएस,
	 पलुिस उप महानिरीक्षक, एसआईटी,
	 लखनऊ (उ.प्र.)

5.	 श्री अमित पाठक,
	 वरिष्ठ पलुिस अधीक्षक,
	 जिला मरुादाबाद (उ.प्र.)
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6.	 श्री अकंित मित्तल,
	 पलुिस अधीक्षक,
	 जिला मरुादाबाद (उ.प्र.)

7.	 श्री अमित आनंद,
	 पलुिस अधीक्षक सिटी,
	 जिला मरुादाबाद (उ.प्र.)
8. 	 श्री राजेश कुमार,
	 सर्कि ल अधिकारी, कोतवाली,
	 जिला मरुादाबाद (उ.प्र.)

9. 	 श्री शक्ति सिंह,
	 थाना प्रभारी,
	 पलुिस स्टेशन मडुापांडेय,
	 जिला मरुादाबाद (उ.प्र.)

10.	श्री राजेंद्र सिंह पुंडीर,
	 सब-इसं्पेक्टर,
	 पलुिस स्टेशन सिविल लाइन्स,
	 जिला मरुादाबाद (उ.प्र.)   

11.	श्री सतीश पाल,
	 लॉकअप प्रभारी,
	 जिला मरुादाबाद (उ.प्र.)

12.	श्री जयवीर,
	 कांस्टेबल,
	 पलुिस थाना मगुलपरुा,
	 जिला मरुादाबाद (उ.प्र.)

13.	श्री सचिन,
	 कांस्टेबल,
	 पलुिस स्टेशन सिविल लाइन्स,
	 जिला मरुादाबाद (उ.प्र.)

14.	श्री मनोहर सिंह,
	 कांस्टेबल,
	 पलुिस स्टेशन सिविल लाइन्स,
	 जिला मरुादाबाद (उ.प्र.)
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तथ्य

	 यह शिकायत दिनांक 1.12.2019 को श्री पवन अग्रवाल, आरटीआई कार्यकर्ता और संपादक, 
दनैिक परिवर्तन का दौर, मरुादाबाद (यपूी) द्वारा पलुिस अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से झठेू मामले 
में फंसाकर उन्हें परेशान करने के लिए दर्ज की गई थी।

	शि कायतकर्ता के अनसुार, तीन कांस्टेबल, श्री जयवीर, सचिन और मनोहर सिंह ने 5.3.2019 
को सत्र न्यायालय में श्री रहीम नामक एक अभियकु्त की हथकड़ी खोलकर, उसे भगा दिया। हगंामा होने 
पर, शिकायतकर्ता अपने मोबाइल से घटना का वीडियो बनाने लगा, जिसके चलते पलुिस ने उसे जबरन 
सेशन कोर्ट हवालात में बंद कर दिया और उसकी पिटाई कर दी और उसके पैसे, मोबाइल, प्रेस कार्ड, 
लाइसेंसी रिवाल्वर छीन लिया। शिकायतकर्ता का आरोप ह ै कि इसके बाद तत्कालीन थाना प्रभारी, 
श्री श िक् त सिंह उसे सिविल लाइन थाना ले गये और उसके साथ मारपीट की। जब इसकी जानकारी 
अन्य पत्रकारों को हुई तो उन्होंने श्री श िक् त सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने 
अभियकु्त के भागने का वीडियो बनाया ह ैऔर उससे पछूताछ की जा रही ह।ै इसके बाद शिकायतकर्ता 
के चाचा ने तीनों कांस्टेबलों, श्री जयवीर, सचिन और मनोहर सिंह के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज 
कराई, जिसे श्री शक्ति सिंह ने फाड़ दिया। अपर पलुिस महानिदशेक, बरेली और जिला मजिस्ट्रेट के 
हस्तक्षेप के बाद, दरे रात उन्हें रिहा कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उसने घटना की  
एफआईआर दर्ज करने के लिए उच्च अधिकारियों और सिविल लाइन्स पलुिस स्टेशन को शिकायत 
भेजी थी। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि श्री राजेश कुमार सिंह, तत्कालीन सर्कि ल अधिकारी, 
सिविल लाइन्स, मरुादाबाद द्वारा जांच की गई थी, जिन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 4.4.2019 में 
बताया कि एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था, जबकि 
थाना प्रभारी एवं सर्कि ल अधिकारी ने अपने आप ही उक्त आवेदन पर जांच रिपोर्ट दी थी। शिकायतकर्ता 
के अनसुार, उन्होंने सचूना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी तो पता चला कि दर्ज 
मामला संख्या 161/2019 में अभियकु्त के भागने और दोबारा गिरफ्तार होने का समय एक ही, अर्थात ्
दोपहर 15:30 बजे दर्ज ह।ै मामले की जांच सब-इसं्पेक्टर, श्री राजेंद्र सिंह पुंडीर, सिविल लाइन्स थाना 
द्वारा की गई। शिकायतकर्ता ने कहा ह ैकि सर्कि ल ऑफिसर द्वारा अभियकु्त को भागने में मदद करने के 
लिए उसका (शिकायतकर्ता का) नाम भी मामला सं. 161/2019 में शामिल किया गया ह,ै जबकि वह 
दोपहर 3:30 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक हिरासत में था। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि सब-इसं्पेक्टर, 
श्री राजेंद्र सिंह पुंडीर सिविल लाइन्स, पलुिस स्टेशन ने अपनी जांच रिपोर्ट, जो 24.8.2019 को माननीय 
न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी, में उल्लेख किया ह ैकि मामले में शिकायतकर्ता के खिलाफ लगाया 
गया आरोप झठूा पाया गया। उन्होंने परिषद से प्रतिवादियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का 
अनरुोध किया ह।ै

प्रतिवादियों को जवाबी वक्तव्य के लिए 14.2.2020 को नोटिस सेवित किए गए।
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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

वरिष्ठ पलुिस अधीक्षक, मरुादाबाद ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांक 30.6.2020 के माध्यम से  
प्रस्तुत किया ह ै कि उन्होंने शिकायत में उल्लिखित घटना की तारीख अर्थात 5.3.2019 के बाद 
16.6.2019 को कार्यभार संभाला था। प्रतिवादी ने आगे प्रस्तुत किया कि उन्हें अपर पलुिस महानिदशेक, 
बरेली क्षेत्र के पत्र दिनांक 17.12.2019 के माध्यम से शिकायतकर्ता की एक और शिकायत, प्राप्त हुई थी 
और दिनांक 27.2.2020 को मामले की जांच रिपोर्ट पलुिस अधीक्षक शहर, मरुादाबाद द्वारा पहले ही  
प्रस्तुत की जा चकुी थी। प्रतिवादी ने यह भी प्रस्तुत किया ह ैकि उसे शिकायतकर्ता द्वारा इसी तरह का 
आरोप लगाने की एक और शिकायत दिनांक 5.3.2019 को प्राप्त हुई थी और वह मामला, पलुिस  
महानिदशेक, लखनऊ के कार्यालय से, उसके पत्र दिनांक 7.3.2019 के माध्यम से प्राप्त हुआ था और  
श्री राजेश कुमार, सर्कि ल अधिकारी, सिविल लाइन्स, मरुादाबाद द्वारा मामले की जांच की गई थी।

प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि जांच में यह पाया गया कि कांस्टेबल, श्री जयवीर सिंह ने रहीम और 
शिकायतकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 224/225 के तहत 5.3.2019 को सिविल लाइन्स पलुिस 
स्टेशन में मामला संख्या 161/2019 दर्ज किया था। प्रतिवादी ने आगे कहा ह ैकि जांच के दौरान पर्याप्त 
सबतूों के अभाव में शिकायतकर्ता का नाम मामले से हटा दिया गया और अभियकु्त रहीम के खिलाफ 
आईपीसी की धारा 224 के तहत चार्जशीट संख्या 310/19 दिनांक 15.6.2019 दर्ज की गई। प्रतिवादी 
ने बताया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन ह,ै इसलिए इस शिकायत के संदर्भ में उल्लिखित किसी 
भी बिद ुपर कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं होगा।

श्री जे. रवीन्द्र गौड़, डी आई जी पुलिस लखनऊ द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य 

श्री जे. रवीन्द्र गौड़, पलुिस उप महानिरीक्षक, एसआईटी, लखनऊ ने दिनांक 17.9.2020 के 
लिखित वक्तव्य के माध्यम स,े वरिष्ठ पलुिस अधीक्षक, मरुादाबाद द्वारा प्रस्तुत लिखित वक्तव्य जैसा कि 
ऊपर उल्लेख किया गया ह ैको पनुः दोहराया ह।ै

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने दिनांक 4.7.2020 को अपनी प्रति टिप्पणी में यह सचूित करते हुए कि उसे वरिष्ठ 
पलुिस अधीक्षक, मरुादाबाद से लिखित वक्तव्य की एक प्रति प्राप्त हुई ह,ै यह आरोप लगाया ह ै कि 
वरिष्ठ पलुिस अधीक्षक, मरुादाबाद द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट बिना सबतू के और नियमों के खिलाफ हैं।  
शिकायतकर्ता ने कहा ह ै कि न तो उसके वक्तव्य और न ही उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए सबतूों का, 

जांच रिपोर्ट में कहीं भी उल्लेख किया गया ह ैऔर न ही घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और न ही  
अभियकु्त या अन्य स्थानीय व्यक्तियों के वक्तव्य दर्ज किए गए। शिकायतकर्ता ने कहा ह ै कि प्रतिवादी 

द्वारा अपने अधीनस्थ पलुिसकर्मियों, जिन्होंने उसके खिलाफ झठूा मामला दर्ज किया के खिलाफ कोई 
कार्रवाई नहीं की गई ह।ै शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादी अपने पद का दरुुपयोग कर रह ेहैं और 
पलुिसकर्मियों को संरक्षण द ेरह ेहैं।
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शिकायतकर्ता ने अपने अगले पत्र दिनांकित 13.1.2020 के माध्यम से आरोप लगाया ह ैकि 

प्रतिवादियों ने फर्जी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की ह ैऔर इस तरह वे माननीय परिषद को गुमराह करने की 

कोशिश कर रह ेहैं। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत एवं प्रति टिप्पणी को पुनः दोहराते हुए बताया 

कि पुलिस अधीक्षक नगर, मरुादाबाद ने जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया ह ैकि शिकायतकर्ता को थाने में 

6:30 घंटे की पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया ह ैकि प्रतिवादी 

जानबूझकर उसके पत्रकारिता कर्तव्य में बाधा उत्पन्न कर रह ेहैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद द्वारा दर्ज अगला उत्तर

श्री पवन कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मरुादाबाद ने अपने अगले उत्तर दिनांक 15.7.2021 

के माध्यम से, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, मरुादाबाद की दिनांक 10.6.2021 की जांच रिपोर्ट की 

एक प्रति भेजी ह,ै जिसमें विवेचित किया गया ह ैकि शिकायतकर्ता का आपराधिक इतिहास ह ैऔर 

उसके खिलाफ विभिन्न पुलिस स्टेशनों में 15 मामले दर्ज हैं। प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता 

सूचना का अधिकार अधिनियम का दरुुपयोग कर रहा ह ैऔर शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार  
अधिनियम के तहत दर्ज किए गए 19 आवेदनों का विधिवत उत्तर दिया गया था। प्रतिवादी ने यह 

भी कहा कि शिकायतकर्ता ने सोशल मीडिया पर दिनांक 5.3.2019 की घटना को बढ़ा-चढ़ाकर 

पेश किया ह ैऔर इस संबंध में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत माननीय न्यायालय में एक 

आवेदन भी दाखिल किया ह।ै प्रतिवादी ने आरोप लगाया ह ैकि शिकायतकर्ता को लोक सेवकों के 

खिलाफ शिकायतें दर्ज करने और अपमानजनक समाचार प्रकाशित करने की आदत ह।ै प्रतिवादी ने 

आगे आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगकर 

लोक सेवकों को परेशान करता ह ैऔर शिकायतकर्ता ने समाचारपत्र और सोशल मीडिया पर कई 

बार आत्महत्या करने की धमकी भी दी ह।ै प्रतिवादी ने कहा कि उप निदशेक सूचना, मरुादाबाद ने 

सूचित किया कि शिकायतकर्ता ने अपने समाचारपत्र की प्रतियां उनके कार्यालय में जमा नहीं की हैं 

और उनके समाचारपत्र के प्रसार आंकड़े का कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं ह।ै [प्रतिवादी के अनुसार,  
शिकायतकर्ता के खिलाफ थाना सिविल लाइन्स में मकुदमा संख्या 161/2019 दर्ज किया गया था, 

लेकिन जांच के दौरान उसका नाम मकुदमे से हटा दिया गया और इस तरह गलत आरोप में फंसाने से नाराज 

होकर शिकायतकर्ता ने उच्च अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराई।] प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि  

शिकायतकर्ता आपराधिक प्रवतृ्ति का व्यक्ति ह ैऔर अपने निजी लाभ के लिए समाचारपत्र का दरुुपयोग 

करता ह।ै प्रतिवादी के अनुसार, शिकायतकर्ता के प्रिंटिग प्रेस, अर्थात स्मग टू एंटरप्राइजेज (प्राइवेट) 

लिमिटेड, नोएडा से जानकारी लेने के बाद यह प्रकाश में आया कि शिकायतकर्ता का समाचारपत्र 
उनके प्रिंटिग प्रेस से प्रकाशित किया जा रहा ह,ै लेकिन उक्त समाचारपत्र 1 जनवरी 2020 से 2021 तक 
की अवधि में, उनकी प्रिंटिग प्रेस से इसलिए उनके पास समाचारपत्र की प्रसार संख्या का कोई रिकॉर्ड 
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नहीं ह।ै प्रतिवादी ने आरोप लगाया ह ै कि शिकायतकर्ता उन्हें ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से सोशल 
मीडिया पर अधिकारियों के खिलाफ मानहानिकारक और अपमानजनक समाचार प्रकाशित करता ह ै
और इस तरह उनके सरकारी कर्तव्य को पूरा करने में बाधा उत्पन्न करता ह।ै उन्होंने प्रस्तुत किया कि 
यह शिकायत खारिज किये जाने योग्य ह।ै

शिकायतकर्ता से प्राप्त पत्र

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 13.3.2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया  कि उसने पुलिस 
स्टेशन पाकबारा में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला संख्या 86/2018 दर्ज किया था और 
इसकी जांच, तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद, श्री अनिल कुमार यादव को सौंपी 
गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि चूंकि मामला पुलिस अधिकारियों के खिलाफ था, 
इसलिए श्री अनिल कुमार ने उस पर मामला वापस लेने और प्रेस परिषद के समक्ष दर्ज शिकायत, 
को वापस लेने के लिए दबाव डालना और धमकी देना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता का आरोप 
है कि इसके बाद श्री अनिल कुमार ने एक साजिश के तहत, एक महिला और बच्ची की मदद से 
थाना मुगलपुरा, मुरादाबाद में झूठा मुकदमा संख्या 72/2021 दिनांक 15.4.2021 दर्ज कराया। 

 
शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि श्री अनिल कुमार ने सिविल लाइन्स थाना में धारा 
506/2021 के तहत एक और झूठा मामला संख्या 242/21 भी दर्ज कराया। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत 
किया है कि उसके बाद उसने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका संख्या 
8155/2021 दर्ज की और माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27.9.2021 में विवेचित 
किया कि “हालांकि, यह देखा गया है कि जांच अधिकारी द्वारा निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी।” 
और इसे शीघ्रता से समाप्त किया जाएगा। शिकायतकर्ता ने सूचित किया कि प्रतिवादियों ने उसे और 
उसके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया, इसलिए, उसने अपने खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध 
में, माननीय न्यायालय के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसकी वजह से उसे आठ 
महीने जेल की सजा सुनाई गई। शिकायतकर्ता ने कहा  कि आलोचनात्मक लेखों के प्रकाशन के 
कारण, प्रतिवादियों की कार्रवाई, प्रतिशोध लेने के लिए की गई है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला दिनांक 30.5.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष फिर से सुनवाई के 
लिए आया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं था, श्री कवीन्द्र कुमार, उत्तर प्रदेश के मखु्य 
सचिव का प्रतिनिधित्व कर रह ेथे, श्री योगेन्द्र कृष्ण, निरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मरुादाबाद का 
प्रतिनिधित्व कर रह ेथे और श्री शक्ति सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।

शिकायतकर्ता, श्री पवन अग्रवाल, संपादक, दैनिक परिवर्तन का दौर उपस्थित नहीं हैं। 
हालाँकि, जांच समिति इस शिकायत में सुनवाई कर रही है, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा शामिल 
है। प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना, अन्य बातों के अलावा 
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यह है कि श्री जयवीर, श्री सचिन और श्री मनोहर सिंह नाम के तीन कांस्टेबलों ने 05.03.2019 
को सत्र न्यायालय में अभियुक्त रहीम को हथकड़ी खोलकर भागने में उसकी मदद की। जब वे अपने 
मोबाइल पर घटना का वीडियो बना रहे थे, तो उनका मोबाइल, प्रेस कार्ड और लाइसेंसी रिवॉल्वर 
छीन लिये गये। उन्हे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उनके चाचा द्वारा दर्ज की गई शिकायत को फाड़ 
दिया गया। वह दोपहर 3.30 बजे से रात 10.30 बजे तक हिरासत में रहे और उन्हें देर रात रिहा 
किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद द्वारा लिखित वक्तव्य दर्ज किया गया है। उन्होंने पुष्टि 
की है कि जांच के दौरान अपर्याप्त साक्ष्य के कारण, शिकायतकर्ता का नाम मामला सं. 161/2019 
से हटा दिया गया था और केव ल अभियुक्त रहीम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गयी थी। 
पुलिस की ओर से कहा गया है कि शिकायतकर्ता एक आरटीआई कार्यकर्ता है, और उनके खिलाफ 
कई शिकायतें दर्ज की गई हैं। जांच समिति उन सभी में आगे विस्तार में जाना नहीं चाहती। यदि  
शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई मामले दर्ज हैं और वे न्यायाधीन हैं तो संबंधित न्यायालय उस पर 
फैसला करेगा। लेकिन जांच समिति इस बात को लेकर चिंतित है कि शिकायतकर्ता को गलत तरीके 
से मामला सं. 161/2019 में फंसाया गया था। यह एक स्वीकृत तथ्य है। इस मामले में जिस तरह से 
शिकायतकर्ता को शामिल किया गया, उससे जांच समिति खुश नहीं है। लोगों के खिलाफ मज़ाक 
में, मामले दर्ज नहीं किये जा सकते। इसलिए, जांच समिति परिषद से पुलिस को सावधान करने और 
विशेष रूप से पत्रकारों के मामलों से निपटने के दौरान, भविष्य में सावधान रहने और शिकायत को 
बंद करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं 
निष्कर्षों को स्वीकार करती ह ैऔर समिति की रिपोर्ट को अगंीकार करती ह ैतथा पलुिस को सावधान करते 
हुए, शिकायत को बंद करने का निर्णय लेती ह।ै

********

न्यायनिर्णय 
दिनांकित 21.08.2023

क्रम स.ं 3�        फ़ाइल सखं्या 13/157/19-20-पीसीआई

शिकायतकर्ता      प्रतिवादी
श्री सरवर आलम वारसी, 1.	 मखु्य सचिव,
 ब्यूरो चीफ, 	 उत्तर प्रदशे सरकार,
 दनैिक अमर भारती, 	 लखनऊ (उ.प्र.)
 कुशीनगर (उ.प्र.)
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2.	 सचिव,
	 गहृ (पलुिस) विभाग,
	 उत्तर प्रदशे सरकार,
	 लखनऊ (उ.प्र.)

3.	 पलुिस महानिदशेक,
	 उत्तर प्रदशे पलुिस,
	 पलुिस मखु्यालय,
	 लखनऊ (उ.प्र.)

4.	 डॉ. अनिल कुमार सिंह,
	 जिला मजिस्ट्रेट,
	 जिला-कुशीनगर (उ.प्र.)

5.	 पलुिस अधीक्षक,
	 जिला-कुशीनगर (उ.प्र.)

6.	 श्री अजय नारायण,
	 उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट,
	 शिकायत कक्ष,
	 जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय,
	 जिला-कुशीनगर (उ.प्र.)

7.	 श्री कोमल,
	 उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट
	 शिकायत कक्ष,
	 जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय,
	 जिला-कुशीनगर (उ.प्र.)

8.	 श्री विनोद कुमार पासवान,
	 क्लर्क , शिकायत कक्ष,
	 जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय,
	 जिला-कुशीनगर (उ.प्र.)

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 27.10.2019 को श्री सरवर आलम वारसी, ब्यूरो चीफ, अमर भारती, 
कुशीनगर (उ.प्र.) द्वारा डॉ. अनिल कुमार सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर और जिला मजिस्ट्रेट के 
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कार्यालय के कर्मचारियों के खिलाफ समाचार के रूप में प्रकाशित करने के लिए जानकारी मांगने के कारण 
कथित रूप से उन्हें परेशान करने, जान से मारने की धमकी दनेे तथा उनके परिवार के सदस्यों को झठेू 
मामलों में फंसाने के लिए दर्ज की गई ह।ै

शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने मदरसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की नियुक्ति के 
संबंध में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कई बार शिकायत की थी और जिला प्रशासन में व्याप्त 
अनियमितताओ ंऔर दुष्कृत्य ों को उजागर करते हुए, अपने समाचारपत्र में भी इस विषय में खबर 
प्रकाशित की थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसकी शिकायत की जांच मजिस्ट्रेट, कुशीनगर, 
उत्तर प्रदेश को सौंपी गई थी। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि मजिस्ट्रेट कार्यालय 
के कलर्क  द्वारा स्वयं को जांच अधिकारी नियुक्त कर, धन उगाही कर, जांच प्रक्रिया को प्रभावित 
किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने बार-बार इस मामले में कार्रवाई 
करने के लिए कहा, तो मजिस्ट्रेट ने अपने कार्यालय के क्लर्क  श्री विनोद कुमार पासवान के माध्यम 
से, एक साजिश के तहत उन पर और उनके परिवार के सदस्यों, जिनमें बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल 
थीं, के खिलाफ कई मामले दर्ज करा दिये। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि उन्हें जिला 
मजिस्ट्रेट के कार्यालय क्लर्क  द्वारा सूचित किया गया था कि उन्हें जिला मजिस्ट्रेट का पूरा समर्थन 
प्राप्त है, अगर वह (शिकायतकर्ता) शिकायत करेगा तो उसे कुछ भी नहीं होगा। शिकायतकर्ता ने 
आरोप लगाया है कि शिकायत दर्ज करने या भ्रष्टाचार के संबंध में कोई समाचार प्रकाशित करने 
पर जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शिकायतकर्ता 
ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी पुलिस के साथ मिलकर उसे और उसके परिवार को परेशान कर 
रहे हैं और फिर से उन्होनें थाना पडरौना, कुशीनगर में आईपीसी की धारा 353/427/504 व 
एससी/एसटी अधिनियम की धारा3(1) के तहत झूठा मुकदमा संख्या 029/2020 दर्ज कराया। 
शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि एफआईआर की कॉपी गुप्त रखकर उसके घर में 
तोड़फोड़ की जा रही है। शिकायतकर्ता ने अपनी जान खतरे में होने की आशंका जताते हुए, 
परिषद से मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादियों को दिनांक 1.1.2020 को जवाबी वक्तव्य के लिए नोटिस सेवित किए गए।

मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

डॉ. अनिल कुमार, जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांक 24.1.2020 के 
माध्यम से प्रस्तुत किया ह ै कि कलर्क , श्री विनोद पासवान द्वारा 15.11.2018 को शिकायतकर्ता के 
खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर और मोहर की जालसाजी करने के लिए धारा 419/420 के तहत 
मामला संख्या 0530 दर्ज किया, गया था, जो अदालत के समक्ष लंबित ह।ै प्रतिवादी ने आगे कहा कि 
शिकायतकर्ता उनके कार्यालय में आता ह ैऔर खदु को ब्यूरो चीफ (पत्रकार) बताकर उन्हें धमकाता ह।ै 
प्रतिवादी के अनसुार, शिकायतकर्ता ने क्लर्क , श्री विनोद पासवान के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और 
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इसकी जांच अपर जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा की गई थी। प्रतिवादी ने कहा ह ैकि जांच के दौरान 
आरोप साबित नहीं हो सके। प्रतिवादी ने कहा कि शिकायतकर्ता कभी भी सचूना प्राप्त करने के उद्देश्य से 
उनके कार्यालय नहीं आता ह।ै शिकायतकर्ता के विरुद्ध झठूा मकुदमा दर्ज कराने के आरोप से इनकार करते 
हुए, प्रतिवादी ने कहा कि जांच के बाद यह पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा अपराध किया गया था और 
यह मामला माननीय न्यायालय, कुशीनगर के समक्ष विचाराधीन ह।ै

पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

श्री विनोद कुमार मिश्रा, पलुिस अधीक्षक, कुशीनगर ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांक 30.3.2020 
द्वारा प्रस्तुत किया कि, श्री विनोद कुमार पासवान की शिकायत पर, दिनांक 21.1.2020 को थाना पडरौना, 
कुशीनगर में शिकायतकर्ता एवं अन्य के विरूद्ध आईपीसी की धारा 353/427/504 और एससी/एसटी 
अधिनियम की धारा 3(1) के तहत, मकुदमा संख्या 29/2020 दर्ज किया गया तथा छानबीन के उपरान्त, 
दिनांक 14.3.2020 को मामले में चार्जशीट दाखिल की गई।

श्री विनोद कुमार पासवान द्वारा दर्ज उत्तर

प्रतिवादी, श्री विनोद कुमार पासवान, सहायक, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, कुशीनगर ने दिनांक 
25.2.2023 को अपने उत्तर में प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता  14.11.2018 को डीएम कार्यालय गये 
और उन्हें एक आवेदन दिया, जिसमें डीएम के जाली हस्ताक्षर थे। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने उस 
आवेदन को डीएम को दिखाया और उन्होंने इस बात की पषु्टि की, कि हस्ताक्षर फर्जी थे। इसके बाद, 
उन्होंने इस संबंध में 14.11.2018 को पडरौना थाने में शिकायतकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज 
कराई। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया ह ैकि शिकायतकर्ता को 30.7.2019 को अमर भारती के ब्यूरो प्रमखु के 
रूप में नामित किया गया था, जबकि उन्होंने 14.11.2018 को उसके खिलाफ काननूी कार्रवाई की थी, 
इसलिए उनके खिलाफ समाचार प्रकाशित न करने के लिए शिकायतकर्ता को धमकी दनेे का सवाल ही 
नहीं उठता। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता आपराधिक प्रवतृ्ति का व्यक्ति ह ैऔर उसके खिलाफ विभिन्न 
पलुिस स्टेशनों में कई मामले दर्ज हैं।

पुलिस अधीक्षक,कुशीनगर द्वारा दर्ज़ अगला उत्तर

पलुिस अधीक्षक, कुशीनगर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.2.2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया कि 
शिकायतकर्ता ने डीएम, कुशीनगर के कार्यालय में डीएम के फर्जी हस्ताक्षर करके एक आवेदन दिया था। 
श्री अजय नारायण सिंह, प्रभारी अधिकारी एवं श्री विनोद कुमार पासवान, कलर्क  ने इसे डीएम को दिखाया 
और उन्होंने पषु्टि की, कि हस्ताक्षर फर्जी ह।ै इसके बाद श्री पासवान ने पडरौना थाने में शिकायतकर्ता के 
खिलाफ आईपीसी की धारा 419/420 के तहत एफआईआर संख्या 531/2018 दिनांक 15.11.2019 
दर्ज कराई। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया ह ैकि जांच के दौरान, आरोप सही पाया गया और माननीय अदालत 
के समक्ष चार्जशीट संख्या 390/2019 दिनांक 19.9.2019 दाखिल की गई। प्रतिवादी ने आगे कहा कि 
श्री नारायण सिंह, कार्यालय प्रभारी, डीएम कार्यालय, कुशीनगर ने डीएम के फर्जी हस्ताक्षर के संबंध में, 
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कसया पलुिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 835/2018 और पीएस पटहरेवा में 474/2018 भी दर्ज 
कराई ह।ै जांच के दौरान, शिकायतकर्ता का नाम भी प्रकाश में आया और दोनों मामलों में चार्जशीट 
दाखिल की गई। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि श्री विनोद कुमार पासवान, कलर्क , कलेक्ट्रेट, कुशीनगर 
ने शिकायतकर्ता और अन्य के खिलाफ सरकारी फाइलों को फाड़ने और जातिसचूक शब्द का इस्तेमाल 
करने के लिए, आईपीसी की धारा 353/427/504 और एससी/एसटी अधिनियम के तहत एफआईआर 
संख्या 29/2020 दिनांक 21.1.2020 दर्ज की और जांच के बाद चार्जशीट संख्या ए सीसीटीएनएस 
दिनांक 14.3.2020 दाखिल की। प्रतिवादी ने कहा कि शिकायतकर्ता हिस्ट्रीशीटर ह ैऔर शिकायतकर्ता 
के खिलाफ विभिन्न पलुिस स्टेशनों में कुल 15 मामले दर्ज हैं। प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता 
के विरुद्ध थाना प्रभारी कसया द्वारा गुंडा अधिनियम की धारा 2/3 के तहत भी कार्रवाई की गई ह।ै

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला दिनांक 31.5.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष फिर से अतंिम सनुवाई के 
लिए आया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, प्रतिवादियों की ओर से श्री कवींद्र कुमार, 
वरिष्ठ सहायक, श्री अभय शर्मा, वरिष्ठ सहायक और श्रीमती निशा पाठक, सहायक सचूना अधिकारी, 
उत्तर प्रदशे के मखु्य सचिव का प्रतिनिधित्व कर रह ेथे, श्री प्रदीप कुमार, उप-निरीक्षक, पलुिस अधीक्षक, 
कुशीनगर की ओर से उपस्थित हुए और श्री विनोद कुमार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।

शिकायतकर्ता पिछली बार अर्थात ् दिनांक 2.3.2023 को उपस्थित नहीं था। आज फिर  
शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं ह।ै इसलिए, जांच समिति अनपुस्थिति के कारण, परिषद से शिकायत को 
खारिज करने की संस्तुति करती ह।ै

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं 
निष्कर्षों को स्वीकार करती ह ैऔर समिति की रिपोर्ट को अगंीकार करती ह ैऔर अनपुस्थिति के कारण 
शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती ह।ै	

*********

न्यायनिर्णय 
दिनांकित 21.08.2023

क्रम स.ं 4� फ़ाइल सखं्या 13/113/18-19-पीसीआई

शिकायतकर्ता     प्रतिवादी
श्री सौरभ अग्रवाल, 1.	 श्री विजय अग्रवाल,
संपादक, 	 रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
दनैिक स्याही की ताकत,
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।
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2.	 श्री भरत अग्रवाल,
	 रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

	 श्री नितिन सिन्हा,
	 पत्रकार, 3.	 श्री अमित शर्मा,
	 दनैिक स्याही की ताकत और 	 रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
	 आज का दिन,
	 रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 4.	 श्री आलोक पांडे,

	 रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

5.	 श्री आशीष ताम्रकार,
	 रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

6.	 श्री राकेश अग्रवाल,
	 रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

7.	 श्री अमित पांडे,
 	 रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

8.	 श्री अशोक महेता,
	 रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

तथ्य

यह संयकु्त शिकायत दिनांक 2.12.2018 श्री सौरभ अग्रवाल, संपादक, दनैिक स्याही की ताकत 
और श्री नितिन सिन्हा, दनैिक स्याही की ताकत, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) द्वारा भाजपा, रायगढ़ के परू्व 
विधायक श्री विजय अग्रवाल और अन्य के खिलाफ कथित आलोचनात्मक लेखन के प्रकाशन के कारण 
पलुिस की मिलीभगत से, उन्हें झठेू मामलों में फंसाये जाने के लिए दर्ज़ की गई थी।

शिकायतकर्ताओ ं के अनसुार, उन्होंने कोयला-माफिया, श्री भरत अग्रवाल, जो परू्व भाजपा- 
विधायक, श्री विजय अग्रवाल के पतु्र हैं, के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के संबंध में समाचार प्रकाशित 
किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने भ-ूमाफिया भाजपा पार्षद, श्री आशीष ताम्रकार के विरुद्ध भी समाचार 
प्रकाशित किये थे। शिकायतकर्ताओ ंका आरोप ह ैकि इससे नाराज होकर प्रतिवादियों ने पलुिस के साथ 
मिलकर उसके खिलाफ कई झठेू मामले दर्ज कराए। शिकायतकर्ताओ ंने आगे आरोप लगाया कि न तो 
पलुिस ने उनके खिलाफ दर्ज झठेू मामलों के संबंध में उनका वक्तव्य लिया और न ही राज्य सरकार द्वारा 
जारी दिशानिर्देशों का पालन किया, जिनमें पत्रकारों के खिलाफ सीध ेअपराध मामला दर्ज करने पर रोक 
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लगाई गई हैं। शिकायतकर्ता ने कहा ह ैकि प्रतिवादी के कृत्य के कारण उसे आर्थिक नकुसान हो रहा ह ैऔर 
पिछले तीन महीने से उसके अखबार का प्रकाशन बंद ह।ै उन्होंने प्रतिवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई 
करने का अनरुोध किया ह।ै

प्रतिवादियों को दिनांक 14.1.2019 को जवाबी वक्तव्य हते ुनोटिस सेवित किए गए।

श्री आलोक पांडे और श्री अमित पांडे द्वारा दर्ज़ सयुंक्त लिखित वक्तव्य 

श्री आलोक पांडे और अमित पांडे, रायगढ़ ने अपने संयुक्त लिखित वक्तव्य दिनांक 17.2.2019 
के माध्यम से प्रस्तुत किया ह ै कि शिकायत के अवलोकन से यह स्वतः स्पष्ट ह ै कि उनके द्वारा 
शिकायतकर्ताओ ंके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई ह।ै प्रतिवादियों ने कहा कि शिकायतकर्ता, 
श्री सौरभ अग्रवाल द्वारा उनके (श्री आलोक पांडे प्रतिवादी नंबर 4 के) मोबाइल पर अश् लील और 
अपमानजनक बातें साझा की गई,ं जिसके कारण उन्होंने पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ के समक्ष शिकायत 
दर्ज की। प्रतिवादियों ने आगे बताया कि इसके बाद शिकायतकर्ता, श्री सौरभ अग्रवाल ने उन पर 
शिकायत वापस लेने का दबाव बनाना शरुू कर दिया। प्रतिवादियों संख्या 4 और 7 ने कहा ह ै कि 
शिकायतकर्ताओ ं ने उनके खिलाफ झठूी शिकायत दर्ज़ की ह,ै ताकि वे शिकायत वापस ले लें। 
प्रतिवादियों ने कहा कि इस मामले में उनका अन्य प्रतिवादियों से कोई लेना-दनेा नहीं ह।ै प्रतिवादियों 
संख्या 4 और 7 ने आगे कहा कि वे "केलो भमूि" नाम से भी समाचारपत्र चला रह ेहैं। उन्होंने परिषद 
से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया ह।ै

श्री विजय अग्रवाल और श्री भरत अग्रवाल द्वारा दर्ज़ लिखित वक्तव्य 

प्रतिवादियों के परामर्शदाता, श्री विजय अग्रवाल और श्री भरत अग्रवाल, रायगढ़ ने उनकी ओर से 
दिनांक 15.12.2022 को लिखित वक्तव्य दर्ज़ किया।

श्री विजय अग्रवाल ने अपने उत्तर में कहा कि वह शिकायतकर्ताओ ंको न तो जानते हैं और न ही 
पहचानते हैं और उनके (शिकायतकर्ताओ)ं द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने परिषद से शिकायत 
बंद करने का अनरुोध किया ह।ै

	श्री  भरत अग्रवाल ने अपने उत्तर में कहा कि श्री सौरभ अग्रवाल शिकायतकर्ता संख्या 1 झठूी 
खबरें प्रकाशित करके उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान कर रह ेहैं। प्रतिवादी ने कहा कि 
शिकायतकर्ता नंबर 2 ने उन्हें रास्ते में रोका और उनसे पैसों की मांग की और पत्रकारिता की आड़ में उन्हें 
और उनके परिवार को समदुाय में बदनाम करने की धमकी दी।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 26.6.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सनुवाई के लिए आया। दोनों 
तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

शिकायतकर्ता मौजदू नहीं हैं। कोई भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा ह।ै पिछली बार भी  
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शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं थे और उनकी पैरवी के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ था। इसलिए, जांच 
समिति अनपुस्थिति के कारण परिषद से शिकायत को खारिज करने की संस्तुति करती ह।ै

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं 
निष्कर्षों को स्वीकार करती ह ैऔर समिति की रिपोर्ट को अगंीकार करती ह ैतथा अनपुथिति के कारण 
शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती ह।ै	

*********

न्यायनिर्णय 
दिनांकित 21.08.2023

क्रम स.ं 5� फ़ाइल सखं्या 370/2020-बी-पीसीआई

शिकायतकर्ता     प्रतिवादी

श्री एकांत श्रीवास, 1.	 मखु्य सचिव,
संवाद्दाता, 	 उत्तर प्रदशे सरकार,
मानव अधिकार जागरूकता, 	 लखनऊ (उ.प्र.)।
मऊरानीपरु,
झाँसी (उ.प्र.)। 2.	 पलुिस महानिदशेक,

	 उत्तर प्रदशे पलुिस,
	 पलुिस मखु्यालय,
	 लखनऊ (उ.प्र.)।

3.	 वरिष्ठ पलुिस अधीक्षक,
	 जिला झाँसी (उ.प्र.)।
4.	 प्रभारी निरीक्षक,
	 पलुिस स्टेशन मऊरानीपरु,
	 झाँसी (उ.प्र.)।

5.	 श्री परुूषोत्तम राय,
	 झाँसी (उ.प्र.)।

6.	 श्री उमाशकंर राय,
	 झाँसी (उ.प्र.)।
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तथ्य

यह शिकायत दिनांक 10.10.2020 को श्री एकांत श्रीवास, संवाद्दाता, मानव अधिकार 
जागरूकता, हिदंी मासिक, झाँसी (यूपी) द्वारा भ-ूमाफिया के खिलाफ आलोचनात्मक लेखन के 
प्रकाशन के कारण, उनके कार्यालय में कथित तोड़फोड़ करने के लिए और पुलिस की निष्क्रियता के 
लिए दर्ज़ की गई।

शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी, श्री पुरूषोत्तम राय और श्री उमाशंकर राय ने पुलिस की 
मिलीभगत से, फर्जी दस्तावेज बनाकर मऊरानीपुर में एक इंटर कॉलेज के खेल के मैदान पर कब्जा 
कर लिया था। श्री कैलाश नारायण बरसैया ने इस संबंध में प्रशासन एवं जिलाधिकारी, झाँसी से 
शिकायत की थी। जिलाधिकारी द्वारा अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया गया। शिकायतकर्ता ने 
प्रस्तुत किया कि उसने अपने समाचार पत्र के जनवरी, 2020 अंक में "कूटरचित दस्तावेजों के 
आधार पर भू-माफिया दूसरों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं" शीर्षक के तहत समाचार प्रकाशित 
किया था, लेकिन उसने इसमें भू-माफिया के नाम का उल्लेख नहीं किया था। शिकायतकर्ता का 
आरोप है कि इससे नाराज होकर श्री पुरूषोत्तम राय एवं श्री उमाशंकर राय ने दिनांक 8.10.2020 
को उनके कार्यालय पर हमला बोल दिया तथा उनसे गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी 
दी तथा फाइलें भी फाड़ दीं। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने प्रभारी निरीक्षक, थाना मऊरानीपुर, 
झाँसी से शिकायत की, लेकिन उन्होंने इसकी एफआईआर दर्ज नहीं की। उन्होंने परिषद से दोषियों 
के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादियों को टिप्पणियों के लिए 23.3.2021 को नोटिस जारी किए गए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी की टिप्पणियाँ 

	व रिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी ने दिनांक 15.8.2021 की टिप्पणियों के माध्यम से  
प्रस्तुत किया कि मामले की जाँच सर्क ल अधिकारी, मऊरानीपुर, झाँसी द्वारा की गई थी और जांच 
में यह पाया गया था कि श्री उमाशंकर राय और श्री कैलाश बरसैया के बीच एक भूमि विवाद है और 
इस संबंध में एक याचिका संख्या 26/2020 न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। प्रतिवादी ने आगे 
बताया कि श्री उमाशंकर राय ने भी श्री कैलाश बरसैया एवं अन्य के खिलाफ थाना मऊरानीपुर में 
क्रमशः 05.01.2020 एवं 01.09.2020 को आईपीसी की धारा 147/452/504/506/427/352 
के तहत मामला संख्या 10/2020 और आईपीसी की धारा 457/380/506 के तहत मामला संख्या 
486/2020 दर्ज कराया था, जोकि न्यायालय में विचाराधीन है। प्रतिवादी ने कहा कि इसी कारण 
से श्री कैलाश बरसैया एवं अन्य ने शिकायतकर्ता, श्री एकान्त श्रीवास के माध्यम से, श्री उमाशंकर 
राय एवं श्री पुरूषोत्तम राय के विरूद्ध यह शिकायत दर्ज करायी। प्रतिवादी ने कहा कि साक्ष्यों के 
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अभाव में, आरोपों की पुष्टि नहीं की जा सकी और फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में आगे 
की कार्रवाई की जरूरत नहीं है।

श्री पुरूषोत्तम राय एवं उमाशंकर राय की टिप्पणियाँ

प्रतिवादी, श्री पुरूषोत्तम राय और उमाशंकर राय ने अपनी अदिनांकित संयुक्त टिप्पणियाँ 
दाखिल कीं। प्रतिवादियों के अनुसार, श्रीमती लक्ष्मी श्रीवास ने कटरा मऊरानीपुर में श्री कैलाश 
बरसैया के पिता, श्री बद्रीप्रसाद बरसैया से एक जमीन खरीदी थी और उसकी प्लॉटिग की थी। श्री 
उमाशंकर राय (प्रतिवादी) ने भी श्रीमती लक्ष्मी श्रीवास से एक प्लॉट खरीदा था। प्रतिवादियों ने आगे 
यह भी बताया कि मानवाधिकार के संपादक, श्री दिलीप सरावगी ने एक कॉलेज के खेल के मैदान 
पर कब्जा कर उसे बेच दिया और उस पर घर भी बना लिया, जिसकी पुष्टि तहसीलदार द्वारा दी गई 
जानकारी और लेखाकार की जांच रिपोर्ट से की जा सकती है। प्रतिवादियों ने यह भी बताया कि 
उन्होंने मानवाधिकार के संपादक, श्री दिलीप सरावगी द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण का विरोध 
किया था, जिसके कारण उन्होंने शिकायतकर्ता के माध्यम से एक साजिश के तहत यह झूठी और 
मनगढ़ंत शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता के कार्यालय में तोड़फोड़ के आरोप से इनकार करते हुए,  
प्रतिवादियों ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता ने उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से यह शिकायत 
दर्ज की है। प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया कि श्री उमाशंकर राय (प्रतिवादी) ने श्री कैलाश बरसैया 
और अन्य के विरुद्ध दिनांक 5.1.2020 को आईपीसी की धारा 147/352/427/452/504/506 
के तहत मामला संख्या 0010/20 और दिनांक 1.9.2020 को आईपीसी की धारा 380/457/506 
के तहत मामला संख्या 486/20 दर्ज किया है एवं याचिका क्रमांक 26/2020 उमाशंकर बनाम 
कैलाश बरसैया और अन्य का मामला न्यायालय में लंबित है। प्रतिवादियों ने आरोप लगाया है कि 
शिकायतकर्ता ने श्री दिलीप सरावगी, श्री कैलाश बरसैया और अन्य लोगों के साथ मिलकर निर्दोष 
लोगों को ब्लैकमेल किया, लेकिन प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने 
परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज़ प्रति टिप्पणियाँ 

शिकायतकर्ता ने दिनांक 18.10.2021 को अपनी प्रति टिप्पणियों में आरोप लगाया कि वरिष्ठ 
पलुिस अधीक्षक, झाँसी द्वारा दर्ज़ टिप्पणियाँ, परूी तरह से झठूी और भ्रामक हैं। शिकायतकर्ता ने कहा कि 
प्रतिवादी, श्री परुूषोत्तम राय एक आपराधिक प्रवतृ्ति का व्यक्ति ह ैऔर उसके खिलाफ विभिन्न पलुिस 
स्टेशनों में कई मामले दर्ज हैं। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत को दोहराते हुए कहा कि जिला मजिस्ट्रेट 
ने 50 वर्ष परुाने सरकारी विद्यालय को श्री उमाशकंर राय के अवैध कब्जे से मकु्त कराया ह।ै शिकायतकर्ता 
ने आगे कहा कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं ह।ै उन्होंने परिषद से इस मामले में 
आवश्यक कार्रवाई करने का अनरुोध किया ह।ै
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शिकायतकर्ता से प्राप्त अगला पत्र 

शिकायतकर्ता ने अपने अगले पत्र दिनांक 27.12.2021 और 29.12.2021 के माध्यम से 
सूचित किया कि उस पर प्रतिवादियों, श्री पुरूषोत्तम राय और उमाशंकर राय द्वारा मामला वापस 
लेने के लिए दबाव डाला जा रहा ह।ै शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि पुलिस द्वारा जांच के नाम पर 
उसे बार-बार पुलिस स्टेशन बुलाया जाता ह।ै शिकायतकर्ता ने बताया कि मऊरानीपुर क्षेत्र में जिला  
मजिस्ट्रेट, झाँसी ने खेल के मैदान को भ-ूमाफियाओ ंके कब्जे से मकु्त कराया था और उसी के अनुरूप 
उसने समाचार प्रकाशित किया था। खबर छपने पर भ-ूमाफियाओ ंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। 
उनका आरोप ह ैकि पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही ह।ै

श्री पुरूषोत्तम राय से प्राप्त अगला पत्र 

श्री परुूषोत्तम राय, झाँसी, उ.प्र. द्वारा अपने पत्र दिनांक 14.12.2022 के माध्यम से प्रस्तुत किया 
गया कि श्री दिलीप सरावगी ने पत्रकारिता की आड़ में, जमीनों पर कब्जा करने के लिए श्री एकांत श्रीवास, 
संवाद्दाता, मानव अधिकार जागरूकता, झाँसी (शिकायतकर्ता) को एक फर्जी पत्रकार के रूप में नियकु्त 
किया ह,ै इसी तरह वह (शिकायतकर्ता), श्री उमाशकंर राय की दकुान पर कब्जा करना चाहता ह।ै उन्होंने 
आगे कहा ह ै कि श्री एकांत श्रीवास की पत्रकारिता के संबंध में, उन्होंने सचूना के अधिकार के तहत, 
आवेदन दिनांक 22.12.2021 के माध्यम से जिला सचूना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने हते ुआवेदन 
किया था, परंत ुअभी तक उन्हें उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ह,ै अत: उन्होंने स्वयं श्री एकान्त श्रीवास के बारे 
में व्यक्तिगत रूप से जानकारी एकत्रित की, जिससे उन्हें पता चला कि श्री एकान्त श्रीवास के नाम का कोई 
पत्रकार नहीं ह।ै प्रतिवादी ने कहा कि वह पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहा ह ैऔर उसने 
भ-ूमाफियाओ ंके खिलाफ खबरें प्रकाशित कीं, जिसके कारण शिकायतकर्ता ने उसके खिलाफ भारतीय 
प्रेस परिषद के समक्ष शिकायत दर्ज की ह।ै

शिकायतकर्ता से प्राप्त अगला पत्र

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 16.01.2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया कि वरिष्ठ 
पुलिस अधीक्षक, झाँसी द्वारा दर्ज़ उत्तर से वह सहमत नहीं है। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि 
उप-विभागीय अधिकारी, मऊरानीपुर, उ.प्र. ने श्री उमाशंकर राय और श्री पुरूषोत्तम राय द्वारा भूमि/
खेल के मैदान पर अवैध कब्जा करने पर उनसे लगभग 35/- लाख रुपये का अतिक्रमण हर्जाना 
मांगा है, जिससे यह साबित होता है कि उक्त लोग भू-माफिया हैं, जो पत्रकारिता की आड़ में अपराध 
कर रहे हैं।

शिकायतकर्ता ने अपने आगे के पत्र/ईमले दिनांक 23.6.2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया ह ैकि 
जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी ने श्री उमाशकंर राय द्वारा स्कू ल के खले के मदैान पर अवैध कब्जे पर लगभग  
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34 लाख रुपये का अतिक्रमण हर्जाना मांगा ह।ै इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी ने श्री उमाशकंर राय 
के विरूद्ध एफआईआर संख्या 32/2023 एवं 110/2023 दर्ज करायी।

प्रतिवादी, श्री उमाशंकर राय से प्राप्त अगला पत्र

प्रतिवादी, श्री उमशकंर राय ने अपने पत्र दिनांक 26.6.2023 के माध्यम से अपनी शिकायत को 
दोहराते हुए आरोप लगाया ह ैकि शिकायतकर्ता ने पलुिस और नगर परिषद की मिलीभगत से, स्कू ल के 
खले के मदैान की जमीन बेच दी ह ैऔर अब वह खले के मदैान के साथ-साथ वह जमीन भी बेच रहा ह।ै 
उन्होंने कहा कि शिकायत परूी तरह से झठूी और भ्रामक ह ैऔर खारिज किये जाने योग्य ह।ै

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी से प्राप्त अगला पत्र

वरिष्ठ पलुिस अधीक्षक, झाँसी ने अपने पत्र दिनांक 24.6.2023 द्वारा क्षेत्राधिकारी, मऊरानीपरु, 
झाँसी की जाँच रिपोर्ट दिनांक 22.6.2023 की एक प्रति अग्रेषित की ह,ै जिसमें परू्व उत्तर को दोहराते हुए 
कहा गया ह ैकि श्री कैलाश बरसैया और प्रतिवादी, श्री उमाशकंर राय तथा श्री परुूषोत्तम राय के बीच 
जमीन के संबंध में दशु्मनी ह ैऔर इस संबंध में दोनों पक्षों द्वारा मामले दर्ज़ किए गए हैं और यह मामले 
माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। प्रतिवादी ने कहा ह ैकि श्री कैलाश बरसैया ने शिकायतकर्ता के 
माध्यम से परिषद के समक्ष यह शिकायत दर्ज़ की थी।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 14.12.2022 को और उसके बाद 26.6.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के 
समक्ष सनुवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता, श्री दिलीप कुमार के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, 
श्री आदित्य कुमार अवस्थी, उप-निरीक्षक, उमाशकंर राय, परुूषोत्तम राय और राम शकंर राय प्रतिवादियों 
की ओर से उपस्थित हुए।

दिनांक 10.10.2020 की शिकायत श्री एकांत श्रीवास, संवाद्दाता मानव अधिकार  
जागरूकता, हिंदी मासिक द्वारा मुख्य रूप से प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के खिलाफ उनके  
कार्यालय में जबरन प्रवेश करने और उसे नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज की गई है, क्योंकि 
उन्होंने भू-माफिया के खिलाफ रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उनके अनुसार प्रतिवादी संख्या 5 और 
6 भी पत्रकार हैं। उन्होंने उनके कार्यालय में घुसकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें जान से 
मारने की धमकी दी। प्रतिवादी संख्या 5 और 6 ने भी अपना जवाब दर्ज़ किया है। वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक, झाँसी द्वारा भी प्रतिक्रियाएँ दर्ज़ की गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या  
6, श्री उमाशंकर राय ने थाना मऊरानीपुर में श्री कैलाश बरसैया व अन्य के खिलाफ आईपीसी की 
धारा 147/452/504/506/427/352 के तहत मुकदमा संख्या 10/2020 और आईपीसी की धारा 
457/380/506 के तहत मुकदमा संख्या 486/2020 दर्ज कराया है। वे मामले लंबित हैं। प्रतिवादी 
संख्या 3, एस.पी. जिला झाँसी द्वारा बताया गया है कि इस कारण से शिकायतकर्ता ने कैलाश 
बरसैया के कहने पर प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। प्रतिवादी संख्या 
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5 और 6 के जवाब से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ भूमि विवाद हैं। ऐसा प्रतीत 
होता है कि शिकायतकर्ता की पत्नी, श्रीमती लक्ष्मी श्रीवास ने श्री कैलाश बरसैया के पिता, श्री 
बद्री प्रसाद बरसैया से जमीन खरीदी थी और प्रतिवादी क्रमांक 6 ने श्रीमती लक्ष्मी श्रीवास से भी 
एक भूखंड खरीदा है। प्रतिवादी संख्या 5 और 6 द्वारा यह भी कहा गया है कि श्री दिलीप सरावगी, 
संपादक, मानव अधिकार ने एक कॉलेज के खेल के मैदान के क्षेत्र पर अतिक्रमण किया और उस पर 
एक घर बनाया। चूंकि प्रतिवादी संख्या 5 और 6 ने इसका विरोध किया था, इसलिए यह शिकायत 
शिकायतकर्ता के माध्यम से दर्ज़ की गई, जो मानव अधिकार जागरूकता का संवाद्दाता है। ऐसे भूमि 
विवादों का निर्णय, भारतीय प्रेस परिषद द्वारा नहीं किया जा सकता है। यह परिषद के दायरे से बाहर 
है। शिकायतकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादियों संख्या 5 और 6 को भी सावधान करने की आवश्यकता 
है कि उन्हें अपने समाचार पत्रों के मंच और पत्रकार के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग एक-दूसरे के 
खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप करके अपने निजी विवादों को निपटाने के लिए नहीं करना चाहिए। जांच 
समिति को सूचित किया गया है कि कुछ विवाद सिविल न्यायालय में लंबित हैं। संबंधित न्यायालय 
लंबित विवादों का निर्णय करेगा। इन परिस्थितियों में, जांच समिति शिकायतकर्ता के साथ-साथ 
प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को इस बात की चेतावनी कि वे भविष्य में ऐसे अभ्यास में शामिल नहीं 
होंगे, देने के बाद, परिषद से शिकायत को खारिज करने की संस्तुति करती है। 

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद 
कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा 
शिकायतकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को चेतावनी देते हुए शिकायत खारिज 
करने का निर्णय लेती है।

*******
प्रेस को सवुिधाए ं

न्यायनिर्णय 

दिनांकित 21.08.2023

क्रम स.ं 6� फ़ाइल सखं्या 13/152/19-20-पीसीआई

शिकायतकर्ता          प्रतिवादी
श्री खाजा मोइनदु्दीन, 1.	 आयकु्त,
प्रधान संपादक, कासिद-ए-हिन्द,
अगं्रेजी/उर्दू दनैिक,

	 सचूना एवं जनसंपर्क  विभाग, तेलंगाना राज्य

हदैराबाद  
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2.	 महानिदशेक,
	 कें द्रीय संचार ब्यूरो, 
       सचूना भवन,
       नई दिल्ली

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 18.10.2019 को श्री खाजा मोइनदु्दीन, प्रधान संपादक, कासिद-ए-हिदं, 
अगं्रेज़ी/उर्दू दनैिक, हदैराबाद द्वारा सचूना और जनसंपर्क  विभाग, तेलंगाना राज्य के खिलाफ विज्ञापन 
जारी न करने का आरोप लगाते हुए दर्ज़ की गई थी।

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसके अखबार को "सी" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया 
गया है, जिससे उसे बहुत भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी कई बार पत्र दिनांक 
25.07.2018, 19.02.2019, 29.03.2019 और 18.06.2019 के माध्यम से सूचना आयोग और 
सीआईपीआर से इस बारे में पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा 
कि विज्ञापन नहीं मिलने से अखबार के कर्मचारी, रिपोर्टर और कैमरामैन भी प्रभावित हो रहे हैं। 
उन्होंने कहा कि उनके अखबार के पैनल में शामिल होने के बाद उन्हें केव ल दो विज्ञापन मिले, जो 
उनके अखबार के लिए ठीक नहीं है और फिर भी, उन्हें अपने कर्मचारियों के सभी भत्ते (चिकित्सा, 
यात्रा और भोजन) का भुगतान करना पड़ता है। उनका मानना है कि तेलंगाना राज्य का सूचना एवं  
जनसंपर्क  विभाग, अनुबंध के तहत काम कर रहा है और अन्य लोगों को अपनी सेवाएं नहीं दे रहा 
है, क्योंकि विभाग के कामकाज की जांच करने के लिए कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं है। उन्होंने आगे 
कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें अखबार बंद करना होगा और वह सेवाएं जारी नहीं 
रख पाएंगे। उन्होंने आगे कहा है कि पिछले आठ सालों से अब तक उन्हें काफी आर्थिक परेशानियां 
झेलनी पड़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सूचना एवं जनसंपर्क  विभाग, विभाग के करीबी संपादकों 
और इसमें काम करने वाले अधिकारियों के सहयोगियों की मदद कर रहा है। शिकायतकर्ता ने आगे 
आरोप लगाया है कि डीएवीपी विभाग के अधिकारी, उन व्यक्तियों या समाचार पत्रों, जिन्होंने उनके 
काम में बहुत मेहनत की है, के बजाय अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और सहयोगियों को सेवाएं प्रदान कर 
रहे हैं। उन्होंने परिषद से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

आयकु्त, सचूना और जनसंपर्क  विभाग, तेलंगाना राज्य और महानिदशेक, ब्यूरो ऑफ आउटरीच 
एडं कम्युनिकेशन, नई दिल्ली को 06.01.2020 को टिप्पणियों के लिए नोटिस जारी किया गया।

श्री पंकज निगम, मीडिया कार्यकारी, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एडं कम्युनिकेश न द्वारा दर्ज 
टिप्पणियाँ 

ब्यूरो ऑफ आउटरीच एडं कम्युनिकेशन के मीडिया कार्यकारी श्री पंकज निगम ने 19.02.2020 
की अपनी टिप्पणियों में प्रस्तुत किया कि कासिद-ए-हिदं, अगं्रेजी, उर्दू दनैिक समाचार पत्र, हदैराबाद, 
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ब्यूरो ऑफ आउटरीच एडं कम्युनिकेशन के डेटाबेस के अनसुार पैनल में नहीं ह।ै इसलिए मामले में कोई 
भी टिप्पणी दनेा संभव नहीं ह।ै

अपर निदेशक (एफएसी), सचूना एवं जनसपंर्क  विभाग, हैदराबाद द्वारा दर्ज़ टिप्पणियाँ

अपर निदेशक (एफएसी), सूचना और जनसंपर्क  विभाग, हदैराबाद ने दिनांक 29.02.2020 को 
अपनी टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया कि कासिद-ए-हिदं, लघ ुदैनिक समाचारपत्र, हदैराबाद 
को G.O.s के दिशानिर्देशों / मानदंडों / प्रक्रियाओ ंके अनुसार, विभाग द्वारा  उनकी पात्रता के अनुसार 
सूचीबद्ध किया गया था। इस समाचारपत्र को वर्ष-2018 के दौरान 30/- रूपये की दर पर "सी" श्रेणी 
के अंतर्गत छोटे समाचारपत्रों में वर्गीकृत किया गया था। उन्होंने कहा कि G.O.Ms.सं.736 G.A 
(I&PR.II) विभाग दिनांक 29.12.2010 के अनुसार, पैनल को बुनियादी ढांचे, सामग्री, समाचारपत्र 
की गुणवत्ता, पषृ्ठों, वरिष्ठता और समाचार पत्र के रंग इत्यादि के आधार पर, ए, बी, सी और डी जैसी 
विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। छोटे दनैिक समाचार पत्रों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया 
में कोई विसंगति नहीं ह ैऔर "ए" श्रेणी की सुविधाओ ंको अन्य श्रेणियों तक बढ़ाया जाना, जैसा कि  
शिकायतकर्ता चाहते हैं, व्यवहार्यता नहीं ह,ै उन्होंने आगे बताया कि सूचना और जनसंपर्क  विभाग 
(226) छोटे दैनिक समाचार पत्रों को, (182) पत्रिकाओ/ंआवधिक पत्रिकाओ ंको, सूचीबद्ध समाचार 
पत्रों को विज्ञापन जारी करता ह,ै जब भी सरकार को कल्याणकारी योजनाओ/ंविकासात्मक कार्यक्रमों 
को लागू करने और योजना का लाभ जनता तक पहुचंाने के लिए जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए 
प्रचार की आवश्यकता होती ह।ै लेकिन अपने व्यवसायिक हित के लिए वह विज्ञापन जारी नहीं करता।  
प्रतिवादी ने प्रचार के उद्देश्य से, सरकारी निदेश पर, छोटे समाचार पत्रों को जारी किए गए  
विज्ञापनों का पिछले पांच वित्तीय वर्षों का विवरण भी दिया ह।ै

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 30.5.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष अतंिम सनुवाई के लिए आया। 
शिकायतकर्ता, मोहम्मद रफ़ीउद्दीन गोरी, मखु्य ब्यूरो रिपोर्टर के साथ स्वयं उपस्थित था, श्री सैयद एस.ए. 
हासमी, उप निदशेक एवं सी.एच. चक्रवर्ती, जनसंपर्क  अधिकारी, तेलंगाना सरकार की ओर से उपस्थित 
थे।

यह शिकायत दिनांक 18.10.2019 को श्री खाजा मोइनदु्दीन, प्रधान संपादक, कासिद-ए-हिदं, 
अगं्रेज़ी/उर्दू दनैिक, हदैराबाद द्वारा सचूना और जनसंपर्क  विभाग, तेलंगाना राज्य के खिलाफ विज्ञापन 
जारी न करने का आरोप लगाते हुए दर्ज़ की गई। शिकायतकर्ता की शिकायत यह ह ैकि उसके अखबार 
को "सी" श्रेणी में रखा गया ह,ै जिसके कारण उसे भारी नकुसान हुआ ह।ै वास्तव में इसे "बी" श्रेणी में 
रखा जाना चाहिए। शिकायतकर्ता द्वारा कई अन्य शिकायतें भी की गई हैं। उन्होंने यह भी तर्क  दिया ह ैकि 
नमस्ते तेलंगाना, मन तेलंगाना, नवा तेलंगाना और तेलंगाना टुडे जैसे कुछ अन्य समाचारपत्रों के साथ 
अनकूुल व्यवहार किया गया ह,ै जबकि इस तथ्य के बावजदू कि उनका समाचारपत्र सभी अपेक्षाओ ं
को परूा करता ह,ै उसके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा ह।ै प्रतिवादियों की ओर से, श्री एस. ए. 
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हासमी, उप निदशेक और जनसंपर्क  अधिकारी, राज्य सचूना केन् द्र, श्री सी.एच. चक्रवर्ती जांच समिति 
के समक्ष उपस्थित हो रह ेहैं। श्री एस. ए. हासमी ने प्रस्तुत किया ह ैकि यह संभव ह ैकि शिकायतकर्ता के 
समाचार पत्र की श्रेणी बदल सकती ह ैऔर वह ‘बी’ श्रेणी में आ सकता ह।ै हालाँकि, जब तक इस मदु्दे 
पर तेलंगाना सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट को तेलंगाना सरकार स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक 
कोई नििश् चत बयान नहीं दिया जा सकता ह।ै श्री हासमी ने जांच समिति को शिकायतकर्ता के समाचार 
पत्र को जारी विज्ञापनों के लिए भगुतान की गई धनराशि के बारे में कुछ जानकारी भी दी ह।ै श्री हासमी ने 
कहा ह ैकि सितंबर, 2022 तक का भगुतान कर दिया गया ह।ै हालाँकि, चनुाव आचार संहिता के कारण 
अक्टूबर, 2022 का भगुतान नहीं किया गया था और नवंबर, 2022 से मई, 2023 तक की अवधि का 
भगुतान अभी तक नहीं किया गया ह।ै शिकायतकर्ता द्वारा इस पर कोई विवाद नहीं किया गया ह।ै जांच 
समिति का मानना ह ैकि शिकायतकर्ता को बकाया राशि का भगुतान यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। श्री 
हासमी का कहना ह ैकि बजट आवंटन होते ही उक्त बकाया राशि का भगुतान तरंुत कर दिया जायेगा। जनू 
माह में बजट जारी होने की संभावना ह।ै जांच समिति श्री हासमी के बयान को स्वीकार करती ह।ै जहां 
तक, अन्य शिकायतों का सवाल ह,ै शिकायतकर्ता, विशेष आयकु्त सचूना और जनसंपर्क  विभाग, ए.सी. 
गार्ड्स, तेलंगाना सरकार, हदैराबाद को विस्तृत अभ्यावेदन द ेसकते हैं। जांच समिति का मानना ह ैकि 
विशेष आयकु्त, गणुदोष के आधार पर इस पर विचार कर सकते हैं। यदि शिकायतकर्ता किसी राहत का 
हकदार ह,ै तो वह उसे इस तथ्य पर विचार करते हुए दी जानी चाहिए कि शिकायतकर्ता का समाचारपत्र 
एक लघ ुसमाचारपत्र ह।ै लघ ुसमाचार पत्रों का अस्तित्व भी आम जनता के लिए आवश्यक ह।ै

जांच समिति उपनिदशेक, श्री हासमी के बयान को स्वीकार करते हुए, परिषद से शिकायत को 
उपर्युक्त शर्तों पर समाप्त करने की संस्तुति करती ह।ै

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं  
निष्कर्षों को स्वीकार करती ह ै और समिति की रिपोर्ट को अगंीकार करती ह ै तथा उपर्युक्त शर्तों पर 
शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती ह।ै

*********

न्यायनिर्णय 
दिनांकित 21.08.2023

क्रम स.ं 7� फ़ाइल स.ं112/2021-बी/पीसीआई

शिकायतकर्ता          प्रतिवादी
श्री गौतम जैन, 1.	 मखु्य सचिव,
प्रकाशक, मरुमचं, 	 राजस्थान सरकार,
बालोतरा, राजस्थान 	 जयपरु
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2.	 मखु्य प्रशासन सचिव,
	 स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार,
	 जयपरु

3.	 प्रशासन सचिव,

	 स्वायत्त शासन विभाग
	 जयपरु

4.	 श्री दीपक जी नंदी,
	 निदशेक स्थानीय निकाय,
	 जयपरु

5.	 श्री दलवीरसिंह थड्डा,
	 उप-निदशेक स्वायत्त,
	 जोधपरु, राजस्थान।

6.	 श्री परुूषोत्तम शर्मा,
	 प्रबंध निदशेक राजस्थान कॉन्वरसेशन,
   	 सचूना एवं जनसंपर्क 	
	 निदशेालय, जयपरु।

7.	 श्री शिवपाल सिंह
	 आयकु्त,
	 नगर परिषद बालोतरा,
	 जिला बाडमरे, राजस्थान

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 09.04.2021 को श्री गौतम चदं जैन, प्रकाशक, मरुमचं दनैिक, बालोतरा, 
राजस्थान द्वारा आयकु्त, नगर परिषद, बालोतरा, राजस्थान के खिलाफ उनके समाचार पत्र को विज्ञापन 
जारी न करने के आरोप में दर्ज़ की गई ह।ै

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका समाचार पत्र पीआरबी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 
नियमानुसार बालोतरा जिला बाडमेर से प्रकाशित होता ह।ै उनका अखबार, कें द्र और राज्य सरकार से 
विज्ञापन के लिए स्वीकृत ह।ै शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके समाचार पत्र में नगर परिषद बालोतरा 
के विज्ञापन, वर्ष 2012 से नियमित रूप से प्रकाशित हो रह े हैं। उन्होंने आरोप लगाया ह ै कि नगर 
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परिषद बालोतरा के आयुक्त, श्री शिवपाल सिंह की पुनः तैनाती के बाद, उनके समाचार पत्र को मिलने 
वाले विज्ञापनों में कटौती की जा रही ह,ै लेकिन फाइल प्रतियां जिले के बाहर के छोटे समाचार पत्रों में  
प्रकाशित की जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया ह ै कि उनके अखबार को जानबूझकर विज्ञापन दनेे 
से इनकार किया जा रहा ह।ै उन्होंने कहा ह ै कि इस संबंध में उन्होंने समय-समय पर कमिश् नर और 
उनके उच्च अधिकारियों को सूचित किया ह।ै इससे नाराज होकर, आयुक्त नगर परिषद बालोतरा ने 
जानबूझकर जिले के स्थानीय समाचार पत्रों की उपेक्षा की और उन्हें विज्ञापनों से वंचित रखा, जो प्रेस 
की स्वतंत्रता का हनन ह।ै शिकायतकर्ता का कहना ह ैकि इससे उसे भारी नुकसान हो रहा ह।ै उन्होंने 
भारतीय प्रेस परिषद से अनुरोध किया ह ैकि वह राजस्थान सरकार के अधिकारियों को नियमानुसार 
विज्ञापन देने के लिए आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा को निदेश दे।

प्रतिवादियों को लिखित वक्तव्य हते ु30.09.2021 को नोटिस जारी किए गए।

आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा द्वारा दर्ज टिप्पणियाँ 

आयकु्त, नगर परिषद, बालोतरा, राजस्थान ने दिनांक 09.11.2021 को अपने उत्तर में कहा ह ै
कि निदशेक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपरु के आदशेानसुार, स्वायत्त 
निकाय की ओर से विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्तियां/आपत्तियाँ, सामान्य-सचूनाये,ँ आपत्ति-सचूनाये ँआदि, प्रेस 
नोट राजस्थान संवाद के माध्यम से प्रकाशित किए जाते हैं। नगर परिषद की निविदाए,ं जिनका भगुतान 
नगर परिषद स्वयं करती ह,ै उन्हें "राजस्थान संवाद" के माध्यम से प्रकाशन हते ुभेजा जाता ह ैतथा समाचार 
पत्रों में प्रकाशन की कार्यवाही "राजस्थान संवाद" के स्तर से की जाती ह,ै जिसमें निकाय की कोई भमूिका 
नहीं होती ह।ै 90-ए पर नगर परिषद की ओर से जो आपत्तियां "राजस्थान संवाद" के माध्यम से प्रकाशित 
नहीं की गई, वह आवेदक के अपने स्तर पर समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए दी जाती ह ैतथा इसका 
भगुतान आवेदक द्वारा स्वयं किया जाता ह,ै न कि शहर परिषद द्वारा। 

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज़ प्रति टिप्पणियाँ 

शिकायतकर्ता ने दिनांक 05.01.2022 को अपनी प्रति टिप्पणियों में अपनी शिकायत को दोहराया 
और आगे कहा कि आयकु्त, नगर परिषद, बालोतरा द्वारा दर्ज़ जवाब झठूा और गलत ह।ै शिकायतकर्ता 
ने बताया कि आयकु्त, नगर परिषद, बालोतरा द्वारा भमूि विनियमन मामलों 90-ए/भवन अनमुोदन/कृषि 
विनियमन/आदि पर कई प्रकार की विज्ञप्तियों पर आपत्तियां हैं। सीध ेअपने पसंदीदा समाचार पत्रों को 
अपने स्तर पर जारी कर समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई हैं, जिसके लिए नगर परिषद के नियमों के विरूद्ध 
लाखों रूपये का भगुतान किया गया ह।ै

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 27.6.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सनुवाई के लिए आया। 
शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ, प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व, श्री शिव पाल सिंह, आयकु्त, 
नगर निगम, बालोतरा, बाड़मरे द्वारा किया गया।
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श्री गौतम चदं जैन, प्रकाशक, मरुमंच दनैिक, बालोतरा, राजस्थान ने मलू रूप से यह शिकायत दर्ज 
कराई ह ैकि उनके समाचार पत्र को विज्ञापन जारी नहीं किए जा रह ेहैं, जिससे उन्हें गंभीर समस्याए ंपैदा हो 
रही हैं। शिकायतकर्ता के अनसुार, यह प्रतिवादी की ओर से मनमाना व्यवहार ह ैऔर इसलिए, भारतीय 
प्रेस परिषद द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए।

आज, जांच समिति के समक्ष शिकायतकर्ता, श्री गौतम चदं जैन और प्रतिवादी, श्री शिव पाल सिंह, 
आयकु्त, नगर परिषद बलतोरा, जिला बाड़मरे, राजस्थान उपस्थित हैं। इन दोनों ने समिति को बताया ह ैकि 
मामले में समझौता हो गया ह।ै बैठक में एक पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता के साथ-साथ श्री 
शिव पाल सिंह द्वारा समझौता दर्ज और हस्ताक्षरित ह।ै इसे रिकॉर्ड पर लिया जाता ह ैऔर इसे ‘X’ अकंित 
किया जाता ह।ै इस पत्र में कहा गया ह ैकि शिकायतकर्ता समझौते के मद्देनजर, इस मामले को खत्म करना 
चाहता ह,ै क्योंकि उसे आश्   वासन दिया गया ह ैकि नियमानसुार उसके अखबार को विज्ञापन जारी किये 
जायेंगे। श्री शिव पाल सिंह ने दोहराया कि शिकायतकर्ता को नियमानसुार विज्ञापन जारी किये जायेंगे। इस 
कथन को जांच समिति ने स्वीकार कर लिया ह।ै

इसे दखेते हुए, जांच समिति परिषद से शिकायत को बंद करने की संस्तुति करती ह,ै क्योंकि इस 
मामले में दोनों पक्षों में समझौता हो गया ह।ै

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं 
निष्कर्षों को स्वीकार करती ह ैऔर समिति की रिपोर्ट को अगंीकार करती ह ैऔर समझौता हो जाने के 
कारण मामले को बंद करने का निर्णय लेती ह।ै 

*******

स्व-प्रेरणा से सजं्ञान

न्यायनिर्णय 
दिनांकित 21.08.2023

क्रम स.ं 8� फ़ाइल स.ं 150/स्व-प्रेरणा/2020-बी

जम्मू-कश्मीर सरकार की मीडिया नीति-2020 के सबंंध में स्व-प्रेरणा से सजं्ञान-फर्जी (Fake) 
समाचार सबंंधी प्रावधान

तथ्य

समाचार रिपोर्टों के माध्यम से भारतीय प्रेस परिषद के संज्ञान में यह आया ह ैकि 2 जून, 2020 
को जम्मू और कश्मीर प्रशासन द्वारा घोषित नई मीडिया नीति, उसे यह तय करने की शक्ति देती ह ै
कि कौनसा समाचार "फर्जी", “नीति विरुद्ध" या "राष्ट्र विरोधी" ह ैतथा संबंधित पत्रकार या मीडिया 
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संगठन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, जिसमें सरकारी विज्ञापनों को रोकना और सुरक्षा एजेंसियों 
के साथ जानकारी साझा करना शामिल ह।ै नई नीति के तहत, किसी पत्रकार को मान्यता दनेे से पहले 
सुरक्षा मंजूरी के अलावा, सरकारी विज्ञापनों के लिए पैनल में शामिल करने से पहले समाचारपत्र  
प्रकाशकों, संपादकों और प्रमखु कर्मचारियों की पषृ्ठभमूि की जांच अनिवार्य कर दी गई ह।ै नई मीडिया 
नीति के अनुसार, सरकार, अखबारों और अन्य मीडिया चैनलों में प्रकाशित सामग्री की निगरानी करेगी 
और यह तय करेगी कि फर्जी समाचार, असामाजिक या राष्ट्र-विरोधी रिपोर्टिंग कौन सी ह।ै आगे यह 
भी बताया गया ह ैकि नई मीडिया नीति के अनुसार, सूचना एवं जनसंपर्क  निदशेालय, फर्जी समाचार, 
चौर-लेखन और नीति विरुद्ध या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया 
के अन्य रूपों की सामग्री की जांच करेगा और फर्जी समाचार या नफरत फैलाने वाली या सांप्रदायिक 
सौहार्द बिगाड़ने वाली खबरों पर आईपीसी और साइबर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह 
भी बताया गया ह ैकि भारत के रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इडंिया (आरएनआई) द्वारा किसी भी  
समाचारपत्र को पंजीकरण जारी करने से पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस की सीआईडी विंग से सुरक्षा मंजूरी 
लेना अनिवार्य ह।ै समाचार रिपोर्ट के अनुसार, जहां सूचना एवं जनसंपर्क  निदशेालय के निदशेक ने 
टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, वहीं सूचना सचिव, जो सरकार के प्रवक्ता भी हैं, ने, बार-बार प्रयास 
किये जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया।

दिनांक 16.6.2020 को मखु्य सचिव और सचिव, सचूना एवं जनसंपर्क  विभाग, जम्मू और कश्मीर 
सरकार को टिप्पणियों के लिए नोटिस जारी किये गये थे।

जम्मू-कश्मीर के अपर स्थायी वकील, श्री जी एम कावूसा द्वारा दर्ज़ उत्तर

जम्मू-कश्मीर के अपर स्थायी परामर्शदाता, श्री जी एम कावसूा ने दिनांक 22.2.2021 के जवाब 
में कहा कि 2019 के जम्मू-कश्मीर पनुर्गठन अधिनियम के लाग ूहोने के बाद, परू्ववर्ती जम्मू-कश्मीर 
राज्य में प्रचलित विभिन्न काननूों को निरस्त कर दिया गया था और उनके स्थान पर कें द्रीय काननूों को 
जम्मू-कश्मीर में लाग ूकिया गया था। तदनसुार, प्रशासनिक परिषद के निर्णय संख्या 61/8/2020 दिनांक 
29.4.2020 के अनसुरण में, दिनांक 15.5.2020 के सरकारी आदशे संख्या 05-जेके (आईडी) 2020 के 
माध्यम से नई मीडिया नीति 2020 के कार्यान्वयन को मजंरूी दी गई।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह मीडिया नीति, मीडिया के स्वतंत्र कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं 
डालती है। इसके विपरीत, मीडिया के स्वतंत्र कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए नीति में 
पर्याप्त प्रावधान और सुरक्षा उपाय किए गए हैं। वास्तव में, मान्यता और पैनल में शामिल करना/
पैनल से हटाना जैसे मुद्दों पर, कई प्रकार की जांच और संतुलन के साथ एक पूर्ण विस्तृत प्रक्रिया का 
पर्याप्त प्रावधान है।

यह मामला 24.2.2021 को जांच समिति के समक्ष सनुवाई के लिए आया और इसने “सामग्री/
फर्जी समाचार/चौर लेखन/सांप्रदायिक संवेदनशील मामले की प्रामाणिकता” शीर्षक के तहत दिनांक 
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15.5.2020 के आदशे द्वारा कें द्र शासित प्रदशे जम्मू और कश्मीर द्वारा बनाई गई मीडिया नीति पर गौर 
किया। जोकि निम्नानसुार पठनीय ह:ै-

“डीआईपीआर फर्जी समाचार, चौर लेखन और नीति विरुद्ध या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों 
के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया के अन्य रूपों की सामग्री की जांच करेगा। फर्जी समाचार, 
नीति विरुद्ध या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों या चौर लेखन में लिप्त, किसी भी व्यक्ति या समूह के 
खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करने के अलावा, उसे पैनल से भी हटा दिया जाएगा। किसी भी 
ऐसे मीडिया को  विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे, जो हिंसा भड़काते हों या भड़काने की प्रवतृ्ति रखते 
हों, भारत की संप्रभुता और अखंडता पर सवाल उठाते हों या सार्वजनिक शालीनता और व्यवहार 
के स्वीकत मानदंडों का उल्लंघन करते हों। किसी भी फर्जी समाचार या नफरत फैलाने वाली या सां-
प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली किसी भी समाचार के खिलाफ आईपीसी/साइबर कानूनों के तहत 
कार्रवाई की जाएगी। उपर्युक्त की निगरानी और दिशानिर्देशों का पालन सुिनिश् चत करने के लिए, 
डीआईपीआर द्वारा विशिष्ट टीओआर (संदर्भ हेतु शब्द प्रणाली) के साथ एक उपयुक्त तंत्र स्थापित 
किया जाएगा।

ऐसे सभी मामलों के संबंध में, जिनमें फर्जी समाचार या असामाजिक, सांप्रदायिक या राष्ट्र-विरोधी 
सामग्री वाली खबरें शामिल हों, कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात ् डीआईपीआर, सरुक्षा एजेंसियों के साथ 
मिलकर उपयकु्त समन्वय और सचूना साझाकरण तंत्र भी स्थापित करेगा।

परिषद की प्रथम दृष्ट्या राय ह ैकि इसमें भारत के संरचना के अनचु्छेद 19 के तहत, प्रेस को मिले 
अधिकार को प्रभावित करने की क्षमता ह।ै

जांच समिति ने जम्मू-कश्मीर सरकार को विशेष रूप से नीति का औचित्य बताते हुए जवाब दर्ज़ 
करने का निदशे दिया।

सशु्री विदुषी कपूर, उप निदेशक, सचूना, कश्मीर सचूना ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा दर्ज़ उत्तर 

सशु्री विदषुी कपरू, उप निदशेक, सचूना, कश्मीर सचूना ब्यूरो, नई दिल्ली ने अदिनांकित और 
अहस्ताक्षरित उत्तर के माध्यम स,े जम्मू और कश्मीर सरकार की मीडिया नीति-2020 के संबंध में, जम्मू 
और कश्मीर सरकार के लिए और उनकी ओर से, अन्य उत्तर/प्रतिक्रिया प्रस्तुत की ह।ै बिदवुार उत्तर इस 
प्रकार ह:ै-

1)	 जम्मू और कश्मीर में मीडिया नीति को पहली बार विज्ञापन नीति के नाम से सरकारी आदशे 
संख्या 53-आईडी 1996 दिनांक 26.07.1996 द्वारा अनमुोदित किया गया था। नीति को 2016 
के सरकारी आदशे संख्या 09-आईडी दिनांक 04.03.2016 के माध्यम से, पनुः विज्ञापन नीति 
2016 के रूप में संशोधित किया गया था। 1996 में शरुुआत से ही इसमें समय-समय पर संशोधन 
होते रह ेहैं।
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2)	 वर्तमान परिदृश्य में, मीडिया, विविध माध्यमों और उपकरणों के माध्यम से, जीवंत और आसानी 
से सलुभ हो गया ह।ै वर्तमान समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, एक बहुआयामी और 
व्यापक नीति की आवश्यकता महससू की गई, जो सोशल मीडिया और समाचार पोर्टलों सहित 
सचूना के प्रसार के सभी क्षेत्रों को कवर कर सके। इसके अलावा, 2019 के जम्मू-कश्मीर पनुर्गठन 
अधिनियम के पारित होने के बाद, परू्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर में प्रचलित, विभिन्न काननूों को 
निरस्त कर दिया गया था और उनके स्थान पर कें द्रीय काननूों को जम्मू-कश्मीर पर लाग ूकिया 
गया था। इन परिस्थितियों में, वर्तमान परिदृश्य में सभी मदु्दों से व्यापक रूप से निपटने के लिए 
एक संशोधित मीडिया नीति तैयार करने की आवश्यकता महससू की गई, विशेष रूप से हमारी 
सीमाओ ंके पास से निरंतर जारी की जा रहीं छद्म, प्रचार और सचूना यदु्ध के परिप्रेक्ष्य में। 

3)	 तदनसुार, व्यापक एवं विस्तृत चर्चा के बाद, प्रशासनिक परिषद के निर्णय संख्या 61/8/2020 
दिनांक 29.04.2020 के अनसुरण में, दिनांक 15.05.2020 के सरकारी आदशे संख्या  
05-जेके (आईडी) 2020 के माध्यम से, नई मीडिया नीति 2020 के कार्यान्वयन को मजंरूी दी गई। 
संशोधित मीडिया नीति 2020 एक व्यापक नीति ह,ै जिसका उद्देश्य न केव ल विविध मीडिया के 
माध्यम से सचूना प्रसार की प्रक्रिया को सवुिधाजनक बनाना ह,ै बल्कि मीडिया द्वारा दर्शायी गई 
लोगों की शिकायतों पर ध्यान कें द्रित करने का भी प्रयास करना ह।ै

4)	 परूी नीति में, लोगों की शिकायतों, मीडिया में उजागर किये गये सार्वजनिक महत्व के मदु्दों पर 
पर्याप्त ध्यान दनेे पर जोर दिया गया ह ैऔर इसे न केव ल सरकार के ध्यान में लाने की जरूरत ह,ै 
बल्कि उचित सरकारी कार्रवाई के माध्यम से इसका समाधान भी किया जाना चाहिए। 

5)	 इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर की नई मीडिया नीति को व्यापक स्तर पर अन्य राज्यों/कें द्र शासित 
प्रदशेों/कें द्रीय स्तर पर समान नीतियों के दिशानिर्देश के आधार पर तैयार किया गया ह ैऔर नीति 
में स्वतंत्र मीडिया के हितों और विकास के लिए हानिकारक कोई भी प्रावधान शामिल नहीं किया 
गया ह।ै हालाँकि, मौजदूा काननू और व्यवस्था की अजीब स्थिति और राष्ट्र-विरोधी तत्वों की 
लगातार धमकियों को दखेते हुए, समचुित जांच और संतलुन के मदु्दे को नजरअदंाज नहीं किया 
जा सकता ह ै।

6)	 अब इस तथ्य पर आदरपूर्वक ध्यान आकर्षित किया जाता ह ै कि, मीडिया नीति 2020 

के अनुसार, “उपर्युक्त की निगरानी और दिशानिर्देशों का पालन सुिनिश् चत करने के लिए, 
डीआईपीआर द्वारा विशिष्ट टीओआर (संदर्भ हतेु शब्द प्रणाली) के साथ एक उपयुक्त तंत्र 
स्थापित किया जाएगा।" इसलिए यह बिल्कु ल स्पष्ट ह ैकि नीति के अनुसार, मनमाने तरीके से 
कोई कार्रवाई नहीं की जानी थी, बल्कि एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जाना था, जो नीति 
के उपर्युक्त उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए भावी मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके अलावा 
टीओआर भी तैयार किये जाने थे ।
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7)	 कोविड-19 के कारण हुई गड़बड़ी सहित कई कारकों के कारण, उपर्युक्त तंत्र और तदनरुूप  
विचारार्थ विषय अब तक तैयार और प्रस्तुत नहीं किये जा सके।

उन्होंने प्रस्तुत किया ह ैकि नीति के उपर्युक्त उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए, एक उपयुक्त 
तंत्र के गठन का प्रस्ताव करते हुए, सरकार में सक्षम प्राधिकारी को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 
प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित संरचना वाली एक तटस्थ समिति का गठन शामिल 
था:

1. भारतीय प्रेस परिषद में से एक प्रतिष्ठित पत्रकार अध्यक्ष

2. जम्मू-कश्मीर के एक प्रतिष्ठित पत्रकार सदस्य

3. डीआईपीआर का एक प्रतिनिधि सदस्य सचिव

उन्होंने विवेचित किया है कि आगे यह सुझाव दिया गया था कि समिति द्वारा मामले की जांच 
और उसकी रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया है कि उपर्युक्त प्रस्ताव 
को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति 27.04.2021 को प्राप्त हो गयी है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि 
उपर्युक्त अनुमोदन के मद्देनजर, फर्जी समाचार, चौर लेखन या किसी अन्य अनियमितता के लिए, 
किसी भी मीडिया की सामग्री की जांच करने के लिए एक उपयुक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष समिति 
निर्धारित की गई है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि समिति में प्रतिष्ठित पत्रकार शामिल होंगे, जिनमें 
से कम से कम एक जम्मू-कश्मीर का प्रतिष्ठित पत्रकार होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि जैसा कि 
ऊपर स्पष्ट है, अब एक स्वतंत्र और निष्पक्ष समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रतिष्ठित पत्रकार 
शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम एक जम्मू-कश्मीर से होगा, जो फर्जी समाचार, चौर लेखन या 
ऐसी किसी अन्य चीज़ के लिए किसी भी समाचार की सामग्री की स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से जांच 
करेगा।

जांच समिति को 21.9.2022 को हुई अपनी बैठक में यह जानकर खशुी हुई कि जम्मू और कश्मीर 
सरकार द्वारा एक तटस्थ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया ह।ै

जांच समिति की राय थी कि इस तटस्थ समिति का गठन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए और 
भारतीय प्रेस परिषद के सदस्यों में से किसे अध्यक्ष नियकु्त किया जाना चाहिए तथा इसका निर्णय भारतीय 
प्रेस परिषद के अध्यक्ष से परामर्श करने के बाद लिया जाना चाहिए। जांच समिति जानना चाहती थी कि 
यह तटस्थ समिति कैसे कार्य करेगी और किस स्तर पर हस्तक्षेप करेगी। जांच समिति को सचूित किया 
गया कि फर्जी खबरों में शामिल किसी भी व्यक्ति या ग्रुप का डी-इम्पैनलमेंट, नवगठित तटस्थ समिति से 
परामर्श करने के बाद किया जाएगा।
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समिति इस तटस्थ समिति की स्थिति और इसके कार्य करने के तरीके के बारे में कें द्र शासित प्रदशे 
जम्मू और कश्मीर से एक िनिश् चत वक्तव्य चाहती ह।ै प्रत्यायन समिति के गठन पर भी निदशे प्राप्त किये 
जा सकते हैं।

उपर्युक्त निदशेों के साथ मामले को स्थगित कर दिया गया।

जम्मू एवं कश्मीर सरकार से प्राप्त अगला पत्र

श्री दीन मोहम्मद, उप सचिव, सचूना विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार ने अपने पत्र दिनांक 
25.6.2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया ह ैकि जम्मू और कश्मीर सरकार ने तटस्थ समिति का गठन कर 
लिया ह।ै इसकी संरचना इस प्रकार ह:ै-

1. जम्मू-कश्मीर के एक प्रतिष्ठित पत्रकार (अर्थात ्श्री नीरज रोमेत्रा, कार्यकारी 
संपादक, डेली एक्सेलसियर, जम्मू)

सदस्य

2. डीआईपीआर के एक प्रतिनिधि (उप निदशेक सचूना (पीआर), निदशेालय सदस्य सचिव

उन्होंने परिषद से उक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किए जाने वाले सदस्य का विवरण प्रदान 
करने का अनरुोध किया ह,ै ताकि इस संबंध में औपचारिक आदशे जल्द से जल्द जारी किए जा सकें ।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 26.6.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया।  
सुश्री सुप्रिया कोहली, उप निदेशक, केबीआई, अधिवक्ता, श्री अभिषेक सिसौदिया के साथ उपस्थित 
थीं।

दिनांक 24.02.2021 को जम्मू और कश्मीर सरकार (जे & के सरकार) की मीडिया नीति, 
2020 के संबंध में, भारतीय प्रेस परिषद द्वारा स्व-प्रेरणा से संज्ञान लिया गया। जांच समिति ने आदेश 
पारित किया, जिसमें उसने व्यक्त किया कि प्रथम दृष्ट्या ऐसा महसूस होता ह ैकि मीडिया नीति, 2020 
में भारत के संरचना के अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस को मिले अधिकार को प्रभावित करने की क्षमता ह।ै 
इसके बाद जवाब दर्ज़ करने के लिए कें द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अपर स्थायी परामर्शदाता 
श्री जी.एम. कावसूा द्वारा समय मांगा गया। जवाब दर्ज़ किया गया और एक तटस्थ समिति गठित करने 
के सरकार के निर्णय से प्रेस परिषद को अवगत कराया गया। तटस्थ समिति में तीन व्यक्ति शामिल होने 
थे, अर्थात् भारतीय प्रेस परिषद से एक प्रतिष्ठित पत्रकार, जम्मू-कश्मीर से एक प्रतिष्ठित पत्रकार और उप 
निदेशक (सूचना) का एक प्रतिनिधि। जम्मू-कश्मीर सरकार के उप सचिव श्री दीन मोहम्मद का एक पत्र 
प्राप्त हुआ ह।ै पत्र में कहा गया ह ैकि जम्मू-कश्मीर सरकार ने तटस्थ समिति का गठन किया ह।ै इसका 
संरचना इस प्रकार ह:ै-
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1. जम्मू-कश्मीर के एक प्रतिष्ठित पत्रकार (अर्थात ्श्री नीरज रोमेत्रा, कार्यकारी 
संपादक, डेली एक्सेलसियर, जम्मू)

सदस्य

2. डीआईपीआर के एक प्रतिनिधि (उप निदशेक सचूना (पीआर), निदशेालय सदस्य सचिव

यह अनरुोध किया गया ह ैकि उक्त समिति के लिए अध्यक्ष के रूप में नामित किए जाने वाले सदस्य 
का विवरण प्रेस परिषद द्वारा अग्रेषित किया जाए। जांच समिति का मानना ह ैकि परेू मामले पर विचार 
करने के बाद प्रेस परिषद के अध्यक्ष द्वारा एक ऐसे व्यक्ति का नाम जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर सरकार को 
भेजा जाएगा, जो समिति का अध्यक्ष हो सकता ह।ै चूकंि जम्मू-कश्मीर सरकार ने आवश्यक कार्रवाई कर 
ली ह,ै इसलिए जांच समिति परिषद से मामले को बंद करने की संस्तुति करती ह।ै

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं 
निष्कर्षों को स्वीकार करती ह ैऔर समिति की रिपोर्ट को अगंीकार करती ह ैतथा मामले को बंद करने का 
निर्णय लेती ह।ै

********

न्यायनिर्णय 
दिनांकित 21.08.2023

क्रम स.ं 9� फ़ा.स.ं एसएम/अप्रैल/02/2021-बी-पीसीआई

प्रतिदिन समूह के वरिष्ठ पत्रकार एवं तिनसकुिया जिला पत्रकार सघं के उपाध्यक्ष, श्री पराग 
भुयान की मृत्यु के सबंंध में लिया स्व-प्रेरणा से सजं्ञान।

तथ्य

भारतीय प्रेस परिषद ने प्रतिदिन समहू के वरिष्ठ पत्रकार और तिनसकुिया जिला पत्रकार संघ के 
उपाध्यक्ष, श्री पराग भयुान की मतृ्यु के संबंध में इटंरनेशनल फेड रेशन ऑफ जर्नलिस्टस (आईएफजे) की 
30वीं वार्षिक रिपोर्ट पर गौर किया।

आईएफजे की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया कि असम प्रांत में श्री पराग भयुान अपने घर के पास 
एक राजमार्ग पर चलते समय उस समय बरुी तरह घायल हो गए, जब एक वाहन ने उन्हें और उनके साथी 
पत्रकार को पीछे से टक्कर मार दी। श्री भयुान 15 फुट हवा में उछल गये, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें 
आई ंऔर अगले दिन एक नर्सिंग होम में उनकी मतृ्यु हो गई।

एक समाचार रिपोर्ट के अनसुार, 12 नवंबर, 2020 को पलुिस ने ड्राइवर, चाय पत्ती के वाणिज्यिक 
ट्रांसपोर्टर और उसके सहायक को गिरफ्तार किया और उनकी कार जब्त कर ली। स्थानीय आउटलेट 
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INSIDENE में प्रकाशित एक वक्तव्य में, चनैल के प्रधान संपादक, नितमुोनी सैकिया ने कहा कि उन्हें 
संदहे ह ैकि संभवतः भ्रष्टाचार पर उनकी रिपोर्टिंग के प्रतिशोध में पत्रकार की हत्या की गई थी।

तिनसकुिया के पलुिस अधीक्षक, श्री शिलादित्य चेतिया ने कहा ह ै कि यह  एक दरु्घटना प्रतीत 
होती ह ैऔर ड्राइवर ने पलुिस को बताया कि विपरीत दिशा से आ रह ेएक वाहन को दखेने के बाद उसने 
अनजाने में पत्रकार पर गाड़ी चढ़ा दी। लेकिन रिपोर्टों के अनसुार, भयुान के भाई श्री जगदीश भयुान, 
परू्व राज्य मतं्री,  ने दावा किया कि पत्रकार की हत्या उनके काम से संबंधित थी, इसे "पत्रकारिता की 
हत्या" कहा गया। उन्होंने कहा कि उनके भाई को खतरा था, और कुछ लोगों ने गाय, कोयला और 
लकड़ी की तस्करी में उनके भाई की जांच को रोकने के लिए भी उनसे संपर्क  किया था, मखु्यमतं्री श्री 
सर्बानंद सोनोवाल ने ट्विटर पर घोषणा की, कि असम पलुिस का आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी)  
तिनसकुिया स्थानीय पलुिस से जांच अपने हाथ में लेगा। प्रतिदिन टाइम्स के अनसुार, 13 नवंबर को 
सीआईडी अधिकारी प्रारंभिक जांच के लिए तिनसकुिया गए। तालकुदार ने बताया कि उन्हें जल्द ही 
सीआईडी जांच के नतीजे आने की उम्मीद ह।ै

मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए, परिषद ने 09.04.2021 को मखु्य सचिव, सचिव गहृ (पलुिस) 
विभाग, असम सरकार और पलुिस महानिदशेक, असम को जवाबी वक्तव्य के लिए नोटिस जारी किया 
और इसके बाद एक अनसु्मारक दिनांकित 14.06.2021 भी भेजा ह।ै

असम सरकार के गृह (पुलिस) विभाग द्वारा दर्ज़ उत्तर

असम सरकार के संयुक्त सचिव, गहृ एवं राजनीतिक विभाग, दिसपुर ने दिनांक 08.07.2021 के 
पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया कि प्रभारी अधिकारी, काकोपाथर पुलिस स्टेशन, जिला तिनसुकिया, 
असम ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.06.2021 के माध्यम से सूचित किया कि 11.11. 2020 को रात्रि 
लगभग 8.15 बजे, श्री पराग भयुान को पंजीकरण संख्या एएस-23-एसी-7881 वाले एक डीआई 
वाहन ने टक्कर मार दी और उन्हें गंभीर चोंटे लगी और उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए डी.सी. 
बोरा नर्सिंग होम, रुपई में भेज कर दिया गया, लेकिन उक्त नर्सिंग होम के डॉक्टर ने उन्हें बेहतर इलाज 
के लिए एएमसीएच, डिब्रूगढ़ रेफर कर दिया। उन्होंने कहा ह ैकि 12.11.2020 को लगभग 9.35 बजे 
उनकी मतृ्यु हो गई। इस संबंध में, 12.11.2020 को मामला संख्या 50/2020 यू/एस 120 (बी)/302 
आईपीसी दर्ज किया गया था और तदनुसार उक्त वाहन के चालक, श्री बाबा बोरदोलोई और श्री जेम्स 
मरुा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हिरासत, साथ ही उक्त 
संबंधित वाहन को नामसाई पुलिस स्टेशन, (एपी) से जब्त कर लिया गया। उन्होंने कहा कि मेमो नंबर 
जी/VI/TSK/2020/06 दिनांक 12.11.2020 के माध्यम से मामला सीआईडी, असम, गुवाहाटी को 
सौंप दिया गया था और मामले के आई.ओ. ने मामले की मलू डायरीयां और सभी संबंधित दस्ता-
वेजों को सीआईडी, असम, गुवाहाटी को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि उक्त मामले की जांच के बाद 
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काकोपाथर पी.एस. द्वारा सी.एस. के रूप में सी/नंबर 04/2021 दिनांक 15.03.2021 आईपीसी की 
धारा 279/304(ए) के तहत प्रस्तुत किया गया था और इसे 08.04.2021 को माननीय तिनसुकिया 
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

असम सरकार के गहृ और राजनीतिक विभाग के संयकु्त सचिव ने अपने अगले पत्र दिनांकित 
06.01.2023 के माध्यम से श्री हरि चरण पाठक, एपीएस,  उप-पलुिस अधीक्षक, सीआईडी, असम, 
गवुाहाटी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 21.01.2023 की रिपोर्ट की एक प्रति भेज दी ह।ै रिपोर्ट में कहा गया ह ैकि 
काकोपाथर पी.एस. मामला सं. 50/2020-धारा 120/(बी)/302-आईपीसी के तहत काकोपाथा, पलुिस 
स्टेशन से सीआईडी, असम, गवुाहाटी को जांच के लिए सौंप दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया ह ैकि 
मामले की जांच तत्कालीन पलुिस उप अधीक्षक, सीआईडी, श्री प्रदीप कुमार ने की थी। रिपोर्ट में आगे कहा 
गया ह ैकि जांच परूी होने पर, चालक, श्री जमशमरुाह, पतु्र श्री कामिल मरुाह, सामागरुी, पीएस नामसाई, 
जिला नामसाई, अरुणाचल प्रदशे के खिलाफ धारा 279/304ए-आईपीसी दिनांक 15.03.2021 के तहत 
काकोपाथर पलुिस स्टेशन द्वारा आरोप पत्र संख्या 04/2021 दर्ज़ किया गया। रिपोर्ट में आगे कहा गया ह ै
कि मामला काकोपाथर पलुिस स्टेशन प्रभारी अधिकारी के माध्यम से माननीय मखु्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, 
तिनसकुिया को जांच के लिए भेजा गया था।

जांच समिति की रिपोर्ट	

यह मामला 27.6.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। श्री 
अमतृ भयुान, पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, पुलिस महानिदशेक, असम पुलिस की ओर से उपस्थित 
हुए।

भारतीय प्रेस परिषद ने प्रतिदिन समहू के वरिष्ठ पत्रकार और तिनसुकिया जिला पत्रकार संघ के 
उपाध्यक्ष, श्री पराग भयुान की मतृ्यु के संबंध में इटंरनेशनल फेड रेशन ऑफ जर्नलिस्ट की 30वीं वार्षिक 
रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया।

उक्त रिपोर्ट के अनुसार, श्री पराग भयुान उस समय गंभीर रूप से घायल हो गए, जब असम में 
उनके घर के पास एक राजमार्ग पर एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। श्री पराग भयुान को गंभीर चोट 
लगी और एक नर्सिंग होम में उनकी मतृ्यु हो गई। पुलिस ने चालक, चायपत्ती के वाणिज्यिक ट्रांसपोर्टर 
और उसके सहायक को गिरफ्तार कर लिया और उनकी कार जब्त कर ली। एक चैनल के संपादक ने 
बताया कि उनकी हत्या हुई ह।ै

श्री पराग भयुान के भाई, श्री जगदीश भयुान, पूर्व राज्य मंत्री ने दावा किया कि पत्रकार की हत्या 
का संबंध उनके काम से था। उनके अनुसार, उनका भाई गाय, कोयला और लकड़ी तस्करी की जांच 
कर रहा था और इसलिए, ऐसे मदु्दों पर रिपोर्टिंग का प्रतिशोध लेने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। 
ऐसा प्रतीत होता ह ैकि असम के तत्कालीन मखु्यमंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने ट्विटर पर घोषणा की, 
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कि असम पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को तिनसुकिया स्थानीय पुलिस से जांच 
का जिम्मा लेना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता ह ैकि तदनुसार, सीआईडी ने जांच अपने हाथ में ले ली और 
अपनी रिपोर्ट सौंप दी ह।ै

श्री अमतृ भयुान, पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, तिनसुकिया, जांच समिति के समक्ष असम के 
डीजीपी की ओर से उपस्थित हो रह ेहैं। सीआईडी की दिनांक 21.01.2023 की जांच रिपोर्ट में कहा 
गया ह ै कि श्री पराग भयुान की मतृ्यु एक दरु्घटना में हुई थी। पुलिस ने चालक श्री जमश मरुाह के 
खिलाफ आईपीसी की धारा 279/304 (ए) के तहत चार्जशीट दर्ज़ की।

इस रिपोर्ट के मद्देनजर, जांच समिति की राय ह ैकि श्री पराग भयुान के मामले में कोई संदिग्ध 
परिस्थिति नहीं ह,ै उनकी मतृ्यु एक दरु्घटना में हुई थी और इसलिए, जांच समिति परिषद को सीआईडी 
रिपोर्ट को स्वीकार करने और मामले को समाप्त करने की संस्तुति करती ह।ै

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं 
निष्कर्षों को स्वीकार करती ह ैऔर समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती ह ैऔर  मामले को समाप्त 
करने का निर्णय लेती ह।ै

*******

न्यायनिर्णय 
दिनांकित 21.08.2023

क्रम स.ं 10� फ़ा.स.ंएसएम/सितंबर/01/2022-बी-पीसीआई

ओडिशा में मीडियाकर्मियों पर पुलिस हमले के सबंंध में भारतीय प्रेस परिषद ने लिया स्वत: 
सजं्ञान 

तथ्य

भारतीय प्रेस परिषद ने स्वत: संज्ञान लिया, जब भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य, श्री प्रसन्ना कुमार 
मोहतंी के माध्यम से यह बात संज्ञान में आई कि जब मीडियाकर्मियों का एक दल जानकारी एकत्र करने 
के लिए पलुिस स्टेशन गया था, तो अपर पलुिस अधीक्षक, श्री जयकृष्ण बेहरा ने मीडियाकर्मियों के साथ 
दरु्व्यवहार किया और उन पर बहुत ही अमानवीय तरीके से कठोर प्लास्टिक पाइप से हमला किया और इस 
तरह की जघन्य कार्रवाई के कारण तीन पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गए और कई अन्य भी प्रभावित 
हुए। उन्होंने आगे बताया कि ओडिशा में इस तरह की घटनाए ंबार-बार हो रही हैं। उन्होंने भारतीय प्रेस 
परिषद से इस मामले में कार्रवाई करने का अनरुोध किया ह।ै
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मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए, परिषद ने 21.09.2022 को ओडिशा सरकार को जवाबी वक्तव्य 
हते ुनोटिस जारी किया।

अपर पुलिस महानिदेशक (एल एडं ओ), ओडिशा, कटक द्वारा दर्ज़ उत्तर 

अपर पुलिस महानिदशेक (एल एंड ओ), ओडिशा, कटक ने अपने पत्र दिनांक 21.10.2022 
के माध्यम से प्रस्तुत किया कि मामले की जांच पुलिस अधीक्षक, नबरंगपुर से कराई गई थी, जिन्होंने 
अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया था कि सुश्री कुतुबन निशा, जो बारगढ़ जिले के मसु्लिम समदुाय से 
संबन्धित हैं, अपने पहले पति और बच्चे को बारगढ़ में छोड़ने के बाद, श्री ओम प्रकाश ज्ञानचंद दास 
के साथ रह रही थी, जोकि नवरंगपुर जिले के पापदाहांडी पुलिस स्टेशन के सतनामी साही के अंतर्गत 
ह।ै इस संबंध में एस.के. बसीम राजा, जो उसका वैध पति ह,ै द्वारा मामला दर्ज कराया गया था। रिपोर्ट 
में आगे कहा गया ह ै कि जब श्री ओम प्रकाश ज्ञानचंद दास के पिता ने स्थानीय पुलिस को अपनी 
बहू के कथित अपहरण की सूचना दी, तो पापदाहांडी पुलिस स्टेशन की पुलिस ने वाहन को तुरंत 
रोकने के लिए मैदलपुर चौकी को सूचित किया। इसके बाद, श्री सिबाजी प्रसाद पांडा, उप-निरीक्षक ने 
आईआईसी पापदाहांडी पी.एस. को सूचित किया और अपर पुलिस अधीक्षक, नबरंगपुर से टेलीफोन 
पर बात की। जब श्री पांडा, एस.आई. मैदलपुर चौकी पहुचंे, तो उन्होंने पाया कि सुश्री कुतुबन निशा को 
उसके परिवार के सदस्य उसकी इच्छा, सहमति और बार-बार विरोध के विरुद्ध ले जा रह ेथे। रिपोर्ट में 
कहा गया ह ैकि जब वह बारगढ़ जा ने की इच्छु क नहीं थी और श्री ओम प्रकाश ज्ञानचंद दास के साथ 
रहने की इच्छु क थी। फिर श्री पांडा, एसआई ने एक वाहन की व्यवस्था की और उसे वापस पापदाहांडी 
पुलिस स्टेशन ले आए।

रिपोर्ट में कहा गया ह ैकि कुछ दरे बाद मामले की जांच करने के लिए एसडीपीओ, पापड़ाहांडी, 
श्री आदित्य सेन और श्री जयकृष्ण बेहरा, अपर पुलिस अधीक्षक, पापड़ाहांडी, पुलिस स्टेशन 
पापड़ाहांडी पुलिस स्टेशन पहुचंे, तब अपर एसपी, श्री बेहरा ने सुश्री कुतुबन निशा को उनके मखुर 
इनकार के बावजूद बारगढ़ वापस भेजने का फैसला किया। श्री बेहरा ने इस मामले में हस्तक्षेप करने 
के लिए श्री आदित्य सेन, एस.डी.पी.ओ., और इसं्पेक्टर श्री रामेश्वर प्रधान को अनुमति देने से इनकार 
कर दिया और एकतरफा निर्णय लिया और रिजर्व कार्यालय, नबरंगपुर से एक वाहन के साथ एस्कॉर्ट 
पार्टी की व्यवस्था की और एस्कॉर्ट पार्टी को किसी भी कीमत पर सुश्री कुतुबन निशा को बारगढ़ ले 
जाने का निदेश दिया।

रिपोर्ट में कहा गया ह ैकि इसी दौरान, स्थानीय मीडियाकर्मी. श्री सुमित कुमार घंटा (आर्गस न्यूज़ 
प्रतिनिधि), श्री प्रबीन कुमार सतनामी (सकल खबर रिपोर्टर) और श्री ओम प्रकाश करम चंद दास 
(प्रगतिवादी रिपोर्टर) ने अपर पुलिस अधीक्षक, पापदाहांडी से अनुरोध किया कि सुश्री कुतुबन निशा 
को बारगढ़ जाने के लिए मजबूर न किया जाए, क्योंकि वह बालिग ह।ै इस पर श्री जयकृष्ण बेहरा, अपर 
एसपी नाराज हो गए और मीडियाकर्मियों के साथ-साथ श्री ओम प्रकाश ज्ञानचंद दास के परिवार के 
अन्य सदस्यों के साथ दरु्व्यवहार करना शरुू कर दिया। जब मीडियाकर्मियों ने अपर पुलिस अधीक्षक, 
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पापदाहांडी के अपमानजनक व्यवहार की तस्वीरें  और वीडियो ली, तो वह अचानक भड़क गए और 
एक प्लास्टिक पाइप से तीन मीडियाकर्मियों के साथ-साथ श्री ओम प्रकाश ज्ञानचंद दास के परिवार 
के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट करना शरुू कर दिया। उन्होंने उस स्थिति की वीडियोग्राफी कर रह े
मीडियाकर्मियों से मोबाइल फोन छीन लिया और उसे तोड़ दिया। हालांकि पुलिस अधीक्षक, नबरंगपुर 
के हस्तक्षेप के कारण, एस्कॉर्ट पार्टी, सुश्री कुतुबन निशा के साथ वापस पापदाहांडी लौट आई। रिपोर्ट में 
कहा गया ह ैकि इस मदु्दे को अत्यधिक गंभीरता से लिया गया ह ैऔर श्री जयकृष्ण बेहरा, अपर एसपी, 
नबरंगपुर के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल की 
गई ह ैऔर उन्हें नबरंगपुर जिले से स्थानांतरित कर अपर, एसपी संचार, ओडिशा, कटक नियुक्त किया 
गया ह।ै

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), ओडिशा पुलिस का अगला उत्तर

अपर पलुिस महानिदशेक (मखु्यालय), ओडिशा पलुिस, कटक ने अपने पत्र/ईमले दिनांक 
23.6.2023 के माध्यम से सचूित किया ह ैकि मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया ह ैऔर विभाग के 
वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की गई ह।ै श्री जे.के. बेहरा, अपर पलुिस अधीक्षक, नबरंगपरु को 
पहले ही नबरंगपरु जिले से स्थानांतरित कर दिया गया ह ैऔर अधिसचूना संख्या 2181/ओपी दिनांक 
21.8.2022 के माध्यम से, राज्य पलुिस मखु्यालय में तैनात किया गया ह।ै आगे कहा गया ह ैकि उन्हें 
पत्रांक संख्या 1575/ई दिनांक 21.9.2022 के तहत, नबरंगपरु जिले से कार्यमकु्त कर दिया गया ह।ै इसके 
अलावा, ओडिशा सरकार ने इस मदु्दे को बहुत गंभीरता से लिया ह ैऔर गहृ विभाग ज्ञापन संख्या 243/
एसपीएस दिनांक 2.1.2023 के तहत उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शरुू की गई ह।ै

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 27.6.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। 
सरकार की ओर से नबारामपुर के पुलिस उपाधीक्षक, डॉ. चंद्र शेखर होट्टा उपस्थित हुए।

भारतीय प्रेस परिषद ने स्वत: संज्ञान लिया, जब भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य, श्री प्रसन्ना 
कुमार मोहंती के माध्यम से यह बात संज्ञान में आई कि जब मीडियाकर्मियों का एक दल जानकारी 
एकत्र करने के लिए पुलिस स्टेशन गया था, तो अपर पुलिस अधीक्षक, श्री जयकृष्ण बेहरा ने मी�-
डियाकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर बहुत ही अमानवीय तरीके से कठोर प्लास्टिक 
पाइप से हमला किया और इस तरह की जघन्य कार्रवाई के कारण तीन पत्रकार गंभीर रूप से घायल 
हो गए और कई अन्य भी प्रभावित हुए। 

आज जांच समिति के सामने नबारामपुर के डीएसपी, डॉ. चंद्र शेखर होट्टा मौजूद हैं। वह 
ओडिशा के राज्य और वहां के पुलिस अधिकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने हमारे संज्ञान 
में लाया है कि इस घटना के बाद ओडिशा सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। 
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मामले की जांच विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों (श्री वरुण गुंटुपल्ली, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, 

कोरापुट) द्वारा की गई और श्री जे.के. बेहरा, अपर एसपी, नबरंगपुर को पहले ही नबरंगपुर जिले से 

स्थानांतरित कर दिया गया है और अधिसूचना संख्या 2181/ओपी दिनांक 21.08.2022 के तहत 

उन्हें राज्य पुलिस मुख्यालय, कटक में तैनात किया गया है। उन्हें पहले ही पत्र संख्या 1575/ई दिनांक 

21.09.2022 के माध्यम से नबरंगपुर जिले से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

इसके अलावा ओडिशा सरकार ने गृह विभाग ज्ञापन संख्या 243/एसपीएस दिनांक 

02.01.2023 के तहत उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी है। ओडिशा सरकार द्वारा 

की गई इस कार्रवाई को देखते हुए, इस स्वत: संज्ञान कार्यवाही को लंबित रखना आवश्यक नहीं 

है। जांच समिति ने ओडिशा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर अपनी संतुष्टि दर्ज की। जांच समिति 

परिषद को स्वत: संज्ञान कार्यवाही बंद करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं 

निष्कर्षों को स्वीकार करती ह ैऔर समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती ह ैऔर ओडिशा सरकार 

द्वारा की गई संतोषजनक कार्रवाई के मद्देनजर, स्वत: संज्ञान कार्यवाही को बंद करने का निर्णय लेती ह।ै

*******

प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती
न्यायनिर्णय 

दिनांकित 21.08.2023

क्रम स.ं 11� फ़ाइल सखं्या 120/2020-बी-पीसीआई

शिकायतकर्ता प्रतिवादी
श्री चन्द्र विजय, 1.	 मखु्य सचिव,
पत्रकार, 	 उत्तर प्रदशे सरकार
रियल न्यूज़, हिन्दी दनैिक, 	 लखनऊ (उ.प्र.)।
हरदोई (उ.प्र.)।

2.	 सचिव,

	 गहृ (पलुिस) विभाग,

	 उत्तर प्रदशे सरकार,

	 लखनऊ (उ.प्र.)।
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3.	 पलुिस महानिदशेक,
	 उत्तर प्रदशे पलुिस,
	 पलुिस मखु्यालय,
	 लखनऊ (उ.प्र.)।

4.	 पलुिस अधीक्षक,
	 हरदोई (उ.प्र.)।

5.	 श्री राय सिंह यादव,
	 इसं्पेक्टर,
	 पलुिस स्टेशन टडियावा,
	 हरदोई (उ.प्र.)।

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 25.4.2020 को श्री चदं्र विजय, पत्रकार, रियल न्यूज़, हरदोई (यपूी) द्वारा श्री 
राय सिंह यादव, इसं्पेक्टर, पलुिस स्टेशन टडियावा, हरदोई के खिलाफ कथित तौर पर जान से मारने की 
धमकी दनेे के आरोप में दर्ज कराई गई ह।ै

शिकायतकर्ता के अनुसार, तत्कालीन इंस्पेक्टर, श्री राय सिंह यादव के आदेश पर दिनांक 
4.4.2020 को मुकदमा संख्या 176/20 दर्ज किया गया था और सीसीटीवी फुटेज और मामले की 
सत्यता की जांच करने के बाद, उन्होंने अपने समाचारपत्र के अंक दिनांकित 5.4.2020 में “हरदोई 
के थाना कछौना के रुकरी गांव के शराब कांड में पुलिस की भूमिका अतिसंदिग्ध” शीर्षक 
के तहत प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उसे प्रतिवादी-
इंस्पेक्टर, श्री राय सिंह यादव द्वारा 9.4.2020 और 10.4.2020 को पुलिस स्टेशन बुलाया गया 
था, लेकिन उन्होंने इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त की। इसके बाद प्रतिवादी इंस्पेक्टर, श्री राय सिंह 
यादव दिनांक 11.4.2020 को उनके कार्यालय आये और उनसे खंडन प्रकाशित करने का आग्रह 
करने लगे तथा अधिकारियों के समक्ष उनसे बयान बदलने का भी अनुरोध किया। शिकायतकर्ता 
ने आगे कहा है कि प्रतिवादी, श्री राय सिंह यादव ने उसे रिश् वत की भी पेशकश की और इनकार 
करने पर प्रतिवादी ने घातक धमकियां दीं। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने इस संबंध में उच्च 
अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन 
पुलिस द्वारा मामले में झूठी और पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने सीसीटीवी फुटेज 
और फोन रिकॉर्डिंग की सीडी उपलब्ध कराई है। शिकायतकर्ता ने अपनी जान को खतरा होने  
की आशंका जताते हुए परिषद से दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया  
है
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प्रतिवादियों को 19.5.2021 को उत्तर हते ुवक्तव्य के लिए नोटिस जारी किए गए।

श्री राय सिहं, इसं्पेक्टर द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी, श्री राय सिंह, इसं्पेक्टर, सिविल पलुिस उत्तर प्रदशे ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांक 
22.12.2021 के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए कहा ह ैकि यह 
शिकायत निराधार, मनगढ़ंत और सच्चाई से परे ह।ै प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि 4.4.2020 को दीप ू
उर्फ  सविता तथा सनुील शर्मा के विरूद्ध थाना कछौना, हरदोई में आबकारी अधिनियम की धारा 60/63 
तथा आईपीसी की धारा 188/419/420/467/468 के तहत मकुदमा संख्या 176/2020 दर्ज किया गया 
और अभियकु्तों को जेल भेजा गया। इसके बाद जैसे ही उक्त मामले की जांच शरुू हुई तो शिकायतकर्ता 
ने सोशल मीडिया पर पलुिस को बदनाम करना शरुू कर दिया और पलुिस के खिलाफ कई शिकायतें 
उच्च अधिकारियों को भी भेजीं। प्रतिवादी ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत की उच्च 
अधिकारियों द्वारा जांच की गयी, परन्तु आरोप सिद्ध नहीं हो सके। प्रतिवादी ने आगे बताया कि सीडी 
को सबतू नहीं माना जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की जा सकती ह।ै प्रतिवादी ने 
यह भी कहा ह ैकि भारत समाचार चनैल के पत्रकार, श्री मनोज तिवारी ने शिकायतकर्ता के विरुद्ध थाना 
कोतवाली शहर, हरदोई में आईपीसी की धारा 500/506 और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत 
मकुदमा संख्या 232/2020 दर्ज किया ह।ै प्रतिवादी के अनसुार, शिकायतकर्ता पहले एक सरकारी शराब 
की दकुान में काम कर चकुा ह ैऔर उसके शराब माफिया से संबंध हैं। परू्व में भी शिकायतकर्ता से जांच 
अधिकारी ने धमकी के संबंध में साक्ष्य पेश करने को कहा था, लेकिन उसने साक्ष्य नहीं दिये। प्रतिवादी ने 
आरोप लगाया ह ैकि शिकायतकर्ता ने उसके खिलाफ समाचार प्रकाशित न करने के लिए उससे पैसे की 
मांग की और इनकार करने पर शिकायतकर्ता ने दरु्भावनापरू्ण रूप से झठूी खबरें प्रकाशित करना और उसके 
खिलाफ शिकायतें दर्ज करना शरुू कर दिया।

प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने दिनांक 10.3.2022 को अपनी प्रति टिप्पणियों में कहा ह ै कि प्रतिवादी द्वारा 
प्रस्तुत लिखित वक्तव्य झठूा और मनगढ़ंत ह।ै शिकायतकर्ता ने आगे कहा ह ैकि प्रतिवादी 4.4.2020 
को सनुील की दकुान पर आया और कोविड-19 के दौरान, उसकी दकुान पर दशेी शराब रखकर सनुील 
और दीप ूको झठेू मामले में फंसाया। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा ह ैकि यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड 
हो गई थी और इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर, उसने प्रमखुता से समाचार प्रसारित किया, जिसके 
कारण प्रतिवादी उसके प्रति दरु्भावनापरू्ण भावना रखता था। शिकायतकर्ता के अनसुार, एक पत्रकार द्वारा 
उसके खिलाफ दर्ज कराए गए मामले में जांच के दौरान अपराध साबित नहीं हो सका और मामले की 
अतंिम रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जा चकुी ह।ै शिकायतकर्ता ने दोहराया ह ै कि प्रतिवादी ने 
आलोचनात्मक लेखों के प्रकाशन के कारण ही उसे धमकी दी थी।
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पुलिस अधीक्षक, हरदोई द्वारा दर्ज़ उत्तर

श्री राजेश द्विवेदी, पलुिस अधीक्षक, हरदोई ने दिनांक 13.12.2022 को अपने उत्तर में प्रस्तुत किया 
कि पलुिस थाना कछौना,हरदोई द्वारा दीप ूउर्फ  सविता व सनुील शर्मा के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की 
धारा 60/63 और आईपीसी की धारा 188/419/420/467/468 के तहत मामला संख्या 176/2020 
दर्ज किया गया था और छानबीन के बाद चार्जशीट संख्या 376 दिनांक 22.8.2020 की गई। प्रतिवादी ने 
आगे कहा कि जब उपर्युक्त मामला, शिकायतकर्ता द्वारा सोशल मीडिया और समाचारपत्रों के माध्यम से 
उठाया गया, तो श्री राय सिंह यादव, इसं्पेक्टर को शिकायतकर्ता को उपर्युक्त मामला उठाने से रोकने की 
कोशिश करने का दोषी पाया गया और उन्हें अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन न करने का भी दोषी पाया 
गया था, इसलिए श्री राय सिंह यादव, इसं्पेक्टर, श्री राजवत सिंह, उप-इसं्पेक्टर, श्री राकेश कुमार राय, उप-
इसं्पेक्टर और श्री जयकरन कुशवाह, सतीश मौर्य, राजकुमार, कांस्टेबलों को आदशे संख्या 101 दिनांक 
12.3.2022 द्वारा दडंित (उनकी परिनिदा) किया गया। 

शिकायतकर्ता से प्राप्त अगला पत्र

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 15.2.2023 में कहा कि प्राधिकारियों ने छह पलुिसकर्मियों को 
दोषी ठहराते हुए केव ल परिनिदा दर्ज करने जैसी औपचारिक कार्रवाई की ह,ै लेकिन उन्होंने जान से मारने 
की धमकी के संबंध में, प्रतिवादी, श्री राय सिंह यादव, इसं्पेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की ह।ै 
शिकायतकर्ता ने अपनी जान को खतरा होने की आशकंा जताते हुए मामले में आवश्यक कार्रवाई करने 
का अनरुोध किया ह।ै

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 20.2.2023 के माध्यम से अपने जीवन को खतरे की आशकंा 
जताते हुए कहा ह ैकि उसने शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा 
इसे जारी नहीं किया गया ह।ै

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 15.12.2022 को और उसके बाद 26.6.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के 
समक्ष सनुवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, पलुिस अधीक्षक, 
हरदोई की ओर से श्री गंगा प्रसाद यादव, इसं्पेक्टर, उपस्थित हुए और श्री राय सिंह यादव, इसं्पेक्टर 
व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।

यह शिकायत दिनांक 25.4.2020 को श्री चंद्र विजय, पत्रकार, रियल न्यूज़, हरदोई (यूपी) द्वारा 
(1) मखु्य सचिव, उ.प्र. सरकार, लखनऊ (2) सचिव, गहृ (पुलिस) विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ, 
(3) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस, पुलिस मखु्यालय, लखनऊ, (4) पुलिस अधीक्षक, हरदोई 
(उ.प्र.) (5) श्री राय सिंह यादव, इसं्पेक्टर, थाना तड़ियावाड़ा, हरदोई (उ.प्र.) के खिलाफ दर्ज़ की गई ह।ै 

शिकायतकर्ता का तर्क  ह ैकि तत्कालीन इसं्पेक्टर श्री राय सिंह यादव के आदशे पर 4.4.2020 
को मामला संख्या 176/2020 दर्ज किया गया था। सीसीटीवी फुटेज और मामले की सत्यता की जांच 
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करने के बाद, शिकायतकर्ता ने अपने अखबार के दिनांक 5.4.2020 के अंक में "हरदोई के थाना 
कछौना के टिकारी गांव के शराब प्रकरण में पुलिस की भमूिका अतिसंदिग्ध" शीर्षक के तहत प्रमखुता 
से समाचार प्रकाशित किया। शिकायतकर्ता के अनुसार, इसी वजह से पुलिस ने उसे बुलाया और खंडन 
प्रकाशित करने को कहा और अधिकारियों के सामने अपना बयान बदलने का भी अनुरोध किया 
लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसलिए पुलिस ने जान से मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने आगे 
कहा ह ैकि उसे अपनी जान को खतरा होने की आशंका ह।ै

प्रतिवादी संख्या 5 (श्री राय सिंह, यादव, इसं्पेक्टर) एवं प्रतिवादी सं. 4 द्वारा लिखित वक्तव्य दर्ज़ 
किये गये हैं। संक्षेप में पलुिस द्वारा बताया गया ह ैकि जांच के बाद मामला संख्या 176/2020 सही मायने 
में दर्ज पाया गया और उस मामले में चार्जशीट दर्ज़ की गई। हालांकि, पलुिस जांच में यह खलुासा हुआ ह ै
कि जब शिकायतकर्ता सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला संख्या 176/2020 को गलत तरीके से दर्ज 
किये जाने का मामला उठा रहा था, तब,  श्री राय सिंह यादव, इसं्पेक्टर, श्री राजवत सिंह, उप-इसं्पेक्टर, श्री 
राकेश कुमार राय, उप-इसं्पेक्टर और श्री जयकरन कुशवाहा, सतीश मौर्य, राजकुमार, कांस्टेबलों ने उन्हें 
ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। वे उन्हें इस मदु्दे को उठाने से रोकने की कोशिश कर रह ेथे, इसलिए 
उक्त व्यक्तियों को दडंित किया गया ह।ै आदशे क्रमांक 101 दिनांक 12.3.2022 द्वारा उनकी परिनिदा 
की गई ह।ै

आज शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं ह,ै लेकिन चूंकि पुलिस के व्यवहार के बारे में उसकी शिकायत 
का निवारण हो गया ह,ै इसलिए जांच समिति को लगता ह ैकि शिकायत को समाप्त किया जा सकता 
ह।ै शिकायतकर्ता को अपनी जान को खतरा होने की आशंका ह।ै उन्होंने आशंका जताई ह ैकि पुलिस 
उन्हें नुकसान पहुचंा सकती ह।ै अपराध शाखा हरदोई से संबद्ध इसं्पेक्टर, श्री गंगा प्रसाद जांच समिति 

के समक्ष उपस्थित हैं। जांच समिति उन्हें यह सुिनिश् चत करने के लिए कार्रवाई करने का निदशे देती ह ै
कि शिकायतकर्ता को नुकसान न पहुचंे। हालाँकि, यदि शिकायतकर्ता को अपनी जान को खतरा होने 
की आशंका ह,ै तो वह सुरक्षा के लिए संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क  कर सकता ह।ै शिकायतकर्ता 
ने कहा कि उसके पिता के नाम पर जारी शस्त्र लाइसेंस को उसके नाम पर नहीं किया जा रहा ह।ै भारतीय 
प्रेस परिषद द्वारा शस्त्र लाइसेंस के हस्तांतरण के लिए कोई निदशे नहीं दिया जा सकता ह।ै इस संबंध में 
वह उपयुक्त प्राधिकारी से संपर्क  कर सकता ह,ै जो विधिनुसार उसके अनुरोध पर विचार करे।

इन परिस्थितियों में, चूकंि पलुिस के बारे में शिकायतकर्ता की मलू शिकायत का निवारण हो गया ह,ै 
जांच समिति उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ परिषद से मामले को समाप्त करने की संस्तुति करती ह।ै

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं 
निष्कर्षों को स्वीकार करती ह ैतथा समिति की रिपोर्ट को अगंीकार करती ह ैऔर उपर्युक्त टिप्पणियों के 
साथ मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती ह।ै

**********
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सिद्धान्त और प्रकाशन
न्यायनिर्णय 

दिनांकित 21.08.2023

क्रम स.ं 12� फाइल स.ं 14/459/18-19-पीसीआई

शिकायतकर्ता प्रतिवादी

श्री विवेकानंद दास
संपादक 
जनतंत्र,
भवुनेश्वर, ओडिशा

1.	 संपादक,
	 द समाज, 
	 कटक, ओडिशा

2.	 श्री निरंजन रथ,
 	 प्रिंटर और प्रकाशक,
	 द समाज, कटक।

तथ्य

दिनांक 02.12.2018 को संपादक, जनतंत्र, भवुनेश्वर, ओडिशा, श्री विवेकानंद दास द्वारा संपादक, 
द समाज के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप ह ैकि समाज ने 21 अक्टूबर, 
2018 को एक आपत्तिजनक संपादकीय प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था “मिस्टर फ्रॉग मैडम 
फ्रॉग को बताता है ... शतबर्ता (मी-टू - किलर एपिडेमिक)” “Mr. Frog Tells Madame 
Frog…….Shatabartta (ME-TOO-Killer Epidemic”) (शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किया 
गया अगं्रेजी अनवुाद)।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज़ किए गए अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार, आक्षेपित संपादकीय में  
ब्राह्मण भिखारियों द्वारा गाये गए एक लोकप्रिय लोक गीत का एक उद्धरण शामिल ह,ै जो भिखारियों 
को भिक्षा (भिक्षा) देने के लाभों का गुणगान करता ह।ै स्तंभकार ने इस दोह ेका हवाला दतेे हुए मी-टू 
आंदोलन पर अपनी व्यक्तिगत टिप्पणियाँ दीं, जिसमें पुरुष अपराधियों द्वारा शारीरिक शोषण का आरोप 
लगाया गया ह।ै स्तंभकार यह बताना चाहता ह ैकि महिलाओ ंने स्वेच्छा से अपने शरीर को आरोपी 
के साथ "भिक्षा" के रूप में साझा किया, और वह सवाल करता ह ैकि क्या यह उदारता ह ैया नहीं। 
दसूरे शब्दों में, क्या इसमें शामिल महिलाएं उनके कथित शोषण में इच्छु क भागीदार थीं। स्तंभकार 
तब ब्राह्मण भिखारियों का उदाहरण दतेे हैं, जिनका गांव में हर कोई सम्मान और प्रशंसा करता ह ैऔर 
ग्रामीणों से भिक्षा प्राप्त करता ह,ै और सवाल करता ह ैकि क्या इसे आरोपी पुरुषों के साथ स्थिति के 
समानांतर देखा जा सकता ह।ै 

स्तंभकार तब चर्चा करते हैं कि कैसे पश्चिमी विद्वान मचं पर कालिदास द्वारा अभिज्ञान  
शाकंुतलम के अधिनियमन को दखेना चाहते थे, लेकिन उनका सवाल ह ै कि क्या भाषा को समझना 
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भावना/संवेदना को व्यक्त कर सकता ह।ै वह मारन, राजा शिबी और राजा हरिश्चंद्र जैसे भारतीय पौराणिक 
कथाओ ंके उदाहरणों का हवाला दतेे हैं, जो दान दनेे के महत्व को सनुिश्चित रूप से व्यक्त करते हैं, जो 
पश्चिमी संस्कृति  में नहीं पाया जाता ह।ै स्तंभकार अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए पौराणिक कथाओ ं
और साहित्य के उदाहरणों का हवाला दतेे हुए चर्चा करते हैं कि भारत में दनेे वाली संस्कृति  पश्चिम से कैसे 
अलग ह।ै एक उदाहरण के रूप में अनसयूा की कहानी का उल्लेख किया गया ह ैकि कैसे एक निस्वार्थ 
महिला को भी दान दनेे के लिए कठिन स्थिति में डाला जा सकता ह,ै और कैसे स्वयं देवताओ ंको एक 
नश्वर की उदारता से विनम्र किया जा सकता ह।ै

अतं में, संपादकीय में रानी कैकेयी की मांग कि राम को निर्वासित कर दिया जाए और उनके बेटे 
भरत को राजा दशरथ का उत्तराधिकारी बनाया जाए, का उदाहरण दकेर महिलाओ ंको भेंट दनेे और उनसे 
प्राप्त करने की कठिनाइयों और संवेदनाओ ंपर चर्चा की गई ह।ै

शिकायतकर्ता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि संबंधित संपादकीय दरु्भावना से प्रकाशित किया 
गया था, एवं यह पत्रकारिता के नैतिक मानकों का उल्लंघन करता ह,ै और उन महिलाओ ं के लिए  
हतोत्साहित करने वाला ह,ै जो वैश्विक "मी-टू आदंोलन" में शामिल हो गई हैं। इसके अलावा,  
शिकायतकर्ता ने कहा कि लेखक ने गैर-जिम्मेदाराना काम किया और अनरुोध किया कि उसे  
आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने के लिए क्षमा याचना का निदशे दिया जाए। शिकायतकर्ता ने 
स्तंभकार से अपने असली नाम के तहत एक अलग माफीनामा प्रकाशित करने का भी अनरुोध किया। 
शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने परिषद 
से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनरुोध किया ह।ै 

प्रतिवादी संपादक, द समाज, कटक, ओडिशा को दिनांक 7.5.2019 को एक कारण बताओ 
नोटिस भेजा गया।

सपंादक, द समाज द्वारा दर्ज़ लिखित वक्तव्य

26 जलुाई, 2019 को एक लिखित वक्तव्य में, द समाज, कटक के संपादक ने शिकायत का जवाब 
दतेे हुए कहा कि शिकायतकर्ता की लंबे समय से अखबार के प्रति दशु्मनी ह।ै प्रतिवादी ने आगे दावा 
किया कि शिकायत प्रतिवादी समाचारपत्र और उसके सहयोगियों के प्रति शिकायतकर्ता के ईर्ष्यापरू्ण,  
दरु्भावनापरू्ण और प्रतिशोधपरू्ण रवैये की एक और अभिव्यक्ति ह।ै इसके अलावा, प्रतिवादी ने कहा कि वें 
अखबार के 2 नवंबर, 2018 के अकं में पहले ही खदे प्रकाशित कर चकेु थे। 

श्री निरंजन रथ, प्रिंटर/प्रकाशक, द समाज द्वारा दर्ज़ लिखित वक्तव्य

श्री निरंजन रथ, प्रिंटर/प्रकाशक, द समाज, कटक ने दिनांक 12.9.2019 के अपने लिखित वक्तव्य 
में, द समाज के संपादक के लिखित वक्तव्य से अलग दावा किया कि वह एक समाचार पत्र, समाचार 
एजेंसी, प्रतिवादी पेपर के संपादक या श्रमजीवी पत्रकार नहीं हैं। इस प्रकार, उनका मानना ह ैकि वह जांच 
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के दायरे में नहीं आते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पीसीआई अधिनियम, 1978 किसी भी प्रिंटर, 
प्रकाशक, लेखक या स्तंभकार पर लाग ूनहीं होता ह,ै और इसलिए, उनके खिलाफ जांच के कारण पर्याप्त 
नहीं ह ैऔर इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 30.5.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष फिर से सनुवाई के लिए आया। 
शिकायतकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ, जबकि प्रतिवादी अखबार का प्रतिनिधित्व सहायक विधि 
अधिकारी, श्री दबेराज बेहरा ने किया। 

दिनांक 02.12.2018 की यह शिकायत भवुनेश्वर, ओडिशा में प्रकाशित जनतंत्र समाचार पत्र के 
संपादक, श्री विवेकानंद दास द्वारा द समाज के संपादक के खिलाफ दर्ज़ की गई ह,ै जो भवुनेश्वर में  
प्रकाशित एक समाचार पत्र भी ह।ै  

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया ह ैकि द समाज ने 21 अक्टूबर, 2018 को ME TOO आदंोलन 
के संबंध में महिलाओ ंपर कुछ अपमानजनक टिप्पणियां करते हुए, आपत्तिजनक संपादकीय प्रकाशित 
किया था।  हमें सचूित किया गया ह ैकि श्री विवेकानंद दास का निधन हो गया ह।ै समाज के सहायक 
विधि अधिकारी, श्री दबेराज बेहरा प्रतिवादी संख्या 1 और 2 का प्रतिनिधित्व कर रह ेहैं।  हालांकि 
शिकायतकर्ता अब जीवित नहीं ह,ै लेकिन इसमें शामिल मदु्दा महत्वपरू्ण ह ैऔर इसलिए, जांच समिति ने 
शिकायत और प्रतिक्रियाओ ंका अध्ययन किया ह।ै  जांच समिति ने पाया कि प्रतिवादी संपादक ने दिनांक 
02.11.2018 को एक खदे पत्र जारी किया ह,ै जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया ह ैकि यदि 
प्रकाशन की सामग्री ने किसी की भावनाओ ंको आहत किया ह,ै तो प्रतिवादी समाचार पत्र इस तरह की 
चोट पहुचंाने के लिए खदे व्यक्त करता ह।ै 

जांच समिति इस खदे पत्र को स्वीकार करती ह।ै आपत्तिजनक संपादकीय के अनवुाद को ध्यान से 
पढ़ने के बाद, जांच समिति की राय ह ैकि लेख की सामग्री मी टू (ME TOO) आदंोलन की आलोचना 
और महिलाओ ंपर कुछ बेहद अपमानजनक टिप्पणियां करती ह ैऔर उनकी तलुना गलत तरीके से 
रामायण के चरित्र कैकयी से करती ह।ै जांच समिति प्रतिवादी समाचार पत्र के इस आचरण की 
निदा करती है। जांच समिति परिषद से उपर्युक्त खदे पत्र को स्वीकार करने और प्रतिवादी समाचार पत्र 
को भविष्य में महिलाओ ंपर इस तरह के अपमानजनक लेख और टिप्पणियां प्रकाशित न करने के संबंध 
में सावधानी बरतने और शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती ह।ै

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं 
निष्कर्षों को स्वीकार करती ह ैऔर समिति की रिपोर्ट को अगंीकार करती ह ैतथा प्रतिवादी समाचार पत्र 
को सावधान करते हुए मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती ह।ै

*******
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न्यायनिर्णय 
दिनांकित 21.08.2023

क्रम स.ं 13� फ़ाइल सखं्या 306/2022-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता प्रतिवादी
डॉ. राज ूई. गिवासे,
रजिस्ट्रार,
राष्ट्रसंत तकुडोजी महाराज,
नागपरु विश् व विद्यालय,
महाराष्ट्र।

संपादक,
द टाइम्स ऑफ इडंिया,
नागपरु संस्करण,
नागपरु, महाराष्ट्र।

तथ्य

यह शिकायत 29.03.2022 को डॉ. राज ूई. गिवासे, रजिस्ट्रार, राष्ट्रसंत तकुडोजी महाराज, नागपरु 
विश् व विद्यालय, महाराष्ट्र द्वारा द टाइम्स ऑफ इडंिया, नागपरु संस्करण के संपादक के खिलाफ दिनांक 
11.03.2022, 12.03.2022 और 13.03.2022 के अकं में समाचारों की मिथ्या, आधारहीन और 
भ्रामक श्रृंखला प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई। संबद्ध विवरण निम्नानसुार ह:ै-

क्र.स.ं शीर्षक दिनांक 
1. एन य ूशिक्षकों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप 11.03.2022

2. पी एच डी गाइड ने शिक्षक के खिलाफ लड़कियों की शिकायत का समर्थन 
किया

12.03.2022

3. एन य ूने अभी तक शिक्षक के खिलाफ जांच शरुू नहीं की ह:ै 
लड़कियों पर शिकायतें वापस लेने का दबाव

13.03.2022

आक्षेपित समाचारों में नागपरु विश् व विद्यालय के शिक्षकों द्वारा पीएचडी छात्रों के शारीरिक और 
यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। यह बताया गया कि हालांकि सदस्यों ने विभाग का नाम लेने से 
इनकार कर दिया, एन.य.ू के अधिकारियों ने पषु्टि की कि हिदंी अनभुाग के शिक्षकों के खिलाफ शिकायतें 
दर्ज की गई थीं। श्री विष्णु चांगडे ने कहा कि उन्हें तीन लड़कियों से शिकायतें मिली हैं, जिनमें से दो 
ने शारीरिक और एक ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की ह।ै आगे बताया गया कि आरोपी शिक्षक ने 
शिकायतकर्ता लड़कियों को उनकी पीएचडी रोकने की धमकी दी।  यह भी बताया गया कि नागपरु विश् 

व विद्यालय, हिदंी विभाग के एक शिक्षक द्वारा पीएचडी छात्रा के कथित यौन और शारीरिक उत्पीड़न के 
मदु्दे पर, कुलपति, श्री सभुाष चौधरी और प्रति-कुलपति, श्री संजय दभु ेके नेततृ्व में "दबाव में" प्रशासन 
ने अभी तक कोई जांच शरुू नहीं की ह।ै सीनेट सदस्यों के अनसुार, यहां तक कि लड़कियों के गाइड पर 
भी अपनी शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था। पीड़ितों को उम्मीद थी कि सीनेट की 
बैठक के दौरान कुलपति गंभीर आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित करेंगे। हालांकि, शिकायतों 
की प्रकृति पर न तो कोई घोषणा की गई और न ही किसी अधिकारी ने उनसे संपर्क  किया। 
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शिकायतकर्ता ने आगे कहा ह ै कि प्रतिवादी समाचारपत्र द टाइम्स ऑफ इडंिया पिछले कुछ 
महीनों से बार-बार और लगातार अन्यायपूर्ण और अक्षम्य मामले को प्रकाशित कर रहा ह।ै ब्यौरा 
निम्नानुसार ह:ै- 

क्र.स.ं शीर्षक दिनांक
1. VC’s move to grant autonomy to depts. Under fire from 

academics
17.10.2021

2. Under the pump, VC stops probe into college not paying 
staffer’s wages:
Amount of Rs. 1.57cr. Finds no mention in NU balance 
sheet, claims CA

28.10.2021

3. Ignoring oppn from own officials, NU releases Rs. 1.37cr. 
MKCL’s dues

12.11.2021

शिकायतकर्ता ने कहा ह ै कि सूचना, संपादकीय नियंत्रण के बिना या तथ्यों की पुष्टि करने 
वाले किसी भी सबूत के बिना प्रकाशित की गई ह।ै  उन्होंने कहा ह ै कि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज 
नागपुर विश् व विद्यालय प्रतिष्ठित सार्वजनिक राज्य विश् व विद्यालय ह ैऔर प्रतिवादी समाचारपत्र द्वारा 
भ्रामक असत्य मामले को प्रकाशित करना पत्रकारिता के मान्य नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन ह ैऔर 
संपादक द्वारा वतृिक कदाचार का मामला ह।ै  उन्होंने 11.04.2022 को प्रतिवादी संपादक का ध्यान  
आकर्षित किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उक्त तथ्यों से इनकार किया और अपने दायित्व से बचने की 
कोशिश की। उन्होंने परिषद से इस मामले में सख्त और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया ह।ै  
शिकायतकर्ता ने दिनांक 29.03.2022 के नोटिस/पत्र के माध्यम से प्रतिवादी संपादक, टाइम्स 
ऑफ इडंिया का ध्यान आकर्षित किया। इसके जवाब में, टाइम्स ऑफ इडंिया की ओर से अधिकृत  
हस्ताक्षरकर्ता ने अपने दिनांक 06.04.2022 के पत्र के माध्यम से, शिकायतकर्ता द्वारा नोटिस में लगाए 
गए आरोपों से इनकार करते हुए, प्रस्तुत किया ह ै कि उनके (प्रतिवादी समाचारपत्र) द्वारा प्रकाशित 
समाचार लेख, दस्तावेज़ी साक्ष्य और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित हैं।   

प्रतिवादी संपादक टाइम्स ऑफ इडंिया को 27.09.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया 
गया था, जिसके बाद 18.01.2023 को समयबद्ध अनसु्मारक जारी किया गया था। 

प्रतिवादी द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी संपादक ने दिनांक 07.02.2023 के अपने लिखित वक्तव्य के माध्यम से, शिकायतकर्ता 
द्वारा शिकायत में लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए प्रस्तुत किया ह ै कि समाचार लेख प्रलेखित 
सामग्री, रिकॉर्ड और साक्ष्यों विभिन्न अत्यधिक विश्वसनीय स्रोतों पर, जिनमें शिकायतकर्ता  
विश् व विद्यालय के पदाधिकारी/कर्मचारी शामिल हैं, जो विश् व विद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर काम 
करते हैं; नागपरु विश् व विद्यालय सीनेट में आयोजित सार्वजनिक बैठकों से जानकारी पर आधारित हैं। 
प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया ह ै कि उसने नागपरु विश् व विद्यालय सीनेट की बैठक में भाग लिया था, जहां 
चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), सीनेट सदस्यों और एनय ू/ सीनेट सदस्यों के अन्य अधिकृत वरिष्ठ प्रतिनिधि द्वारा 
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इन मदु्दों के बारे में वक्तव्य दिए गए थे। उन्होंने प्रस्तुत किया ह ैकि इसलिए, आवश्यक धारणा थी कि ये 
वक्तव्य नागपरु विश् व विद्यालय की ओर से किए जाने के लिए अधिकृत थे। उन्होंने आगे कहा ह ैकि नागपरु 
विश् व विद्यालय प्रशासन की ओर से एनय ूसीनेट सदस्यों के उद्धरणों पर कोई प्रतिक्रिया या निदा नहीं की 
गई ह।ै  उन्होंने कहा ह ैकि उन्होंने कई मौकों पर एनय ूके कुलपति, श्री सभुाष चौधरी, एनय ूके प्रो-वाइस 
चांसलर, श्री संजय दधु ेऔर एन य ूके रजिस्ट्रार, श्री राज ूगिवासे से संपर्क  करने की कोशिश की, जिसमें 
समाचार पर उनकी टिप्पणियों / प्रतिक्रियाओ ंका अनरुोध किया गया, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं 
मिली, जिसके कारण उन्हें एनय ूकी टिप्पणियों के बिना समाचार प्रकाशित करने के लिए मजबरू होना 
पड़ा।  उन्होंने आगे कहा ह ैकि शिकायतकर्ता ने प्रकाशित समाचार लेखों की सामग्री का कोई अलग 
वर्तन प्रदान नहीं किया ह।ै  उन्होंने आगे कहा ह ैकि समाचार लेख, नागपरु विश् व विद्यालय में छात्रों द्वारा 
उत्पीड़न की शिकायतों से संबंधित हैं। ये उन अपराधों और अन्याय की रिपोर्ट करते हैं जिनका सामना 
लड़कियों द्वारा उन शक्तिशाली लोगों के कारण करना पड़ता ह ैजिनके अधीन वे कार्य कर रही थीं। यह प्रश् 

न विभिन्न क्षमताओ ंमें एनय ूसे जडु़ी महिलाओ ंकी सरुक्षा और संरक्षा को प्रभावित करता ह ैऔर समाज 
में सभी महिलाओ ंके हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा मदु्दा भी उठाता ह।ै उन्होंने कहा ह ैकि मीडिया इस 
तरह के अपराधों को जनता की जानकारी में लाने के लिए बाध्य ह।ै उन्होंने कहा ह ैकि पारित किसी भी 
प्रतिकूल आदशे से न केव ल बिजनेस करने के अधिकार में कटौती होगी बल्कि बोलने और अभिव्यक्ति 
की स्वतंत्रता का  उनका अधिकार भी प्रभावित होगा और यह संविधान और परिषद के अपने अधिनियम 
का उल्लंघन होगा।  उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनरुोध किया ह।ै

जांच समिति की रिपोर्ट 

यह मामला नई दिल्ली में 27.6.2023 को जांच समिति के समक्ष सनुवाई के लिए आया। 
शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक् ता श्री आर के माहशे्वरी और प्रतिवादी अखबार का प्रतिनिधित्व उस, 
आकाश नागर ने किया।   

यह शिकायत 29.03.2022 को डॉ. राजू ई. गिवासे, रजिस्ट्रार, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, 
नागपुर विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र द्वारा टाइम्स ऑफ इडंिया, नागपुर संस्करण के संपादक के खिलाफ 
समाचारों की कथित रूप से मिथ्या, आधारहीन और भ्रामक श्रृंखला प्रकाशित करने के लिए दर्ज की 
गई ह,ै जो पत्रकारिता के मान्य नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन ह ैऔर संपादक द्वारा वतृिक कदाचार का 
मामला ह।ै

शिकायत सबसे पहले तीन समाचारों के बारे में ह।ै संबद्ध विवरण निम्नानसुार ह:ै-

क्र.स.ं शीर्षक दिनांक
1. एन य ूशिक्षकों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप 11.03.2022
2. पी एच डी गाइड ने शिक्षक के खिलाफ लड़कियों की शिकायत का समर्थन 

किया
12.03.2022

3. एन य ूने अभी तक शिक्षक के खिलाफ जांच शरुू नहीं की ह:ै
लड़कियों पर शिकायत वापस लेने का दबाव

13.03.2022
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यह प्रस्तुत किया जाता ह ैकि तीनों समाचार रिपोर्टों में लगाए गए आरोप, तथ्यों की पुष्टि किए 
बिना लगाए गए हैं। इन आरोपों का कोई सबूत नहीं ह।ै यह प्रस्तुत किया जाता ह ैकि शिकायतकर्ता 
की शिकायतें, प्रतिवादी समाचारपत्र में प्रकाशित समाचारों से भिन्न हैं, क्योंकि शिकायतों में "यौन 
उत्पीड़न" शब्दों का कोई संदर्भ नहीं ह।ै आगे यह विवेचित किया जाता ह ैकि इस तरह के सनसनीखेज 
मामलों के प्रकाशन से पहले संवाददाता और संपादक के लिए विश् वसनीय स्रोतों के रिकॉर्ड से इसकी 
वास्तविकता, सटीकता और प्रामाणिकता का पता लगाना उचित होता ह।ै शिकायतकर्ता ने तब तीन 
शीर्षकों के एक समहू का संदर्भ दिया ह,ै जिसके तहत शिकायतकर्ता के अनुसार, फिर से आधारहीन 
खबरें प्रकाशित की गई हैं। उक्त समाचारों का विवरण निम्नानुसार ह:ै-

क्र.स.ं शीर्षक दिनांक
1. VC’s move to grant autonomy to depts. Under fire from 

academics
17.10.2021

2. Under the pump, VC stops probe into college not paying 
staffer’s wages:
Amount of Rs. 1.57cr. Finds no mention in NU balance 
sheet, claims CA

28.10.2021

3. Ignoring oppn from own officials, NU releases Rs. 1.37cr. 
MKCL’s dues

12.11.2021

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया ह ैकि प्रतिवादी संपादक का ध्यान उपर्युक्त आधारहीन रिपोर्टिंग की 
ओर आकर्षित किया गया था। प्रतिवादी समाचारपत्र ने अपने दिनांक 6.4.2022 के पत्र के माध्यम से 
दावा किया कि समाचार रिपोर्ट, दस्तावेजी साक्ष्य और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित ह।ै  

दिनांक 07.02.2023 को प्रतिवादी समाचारपत्र द्वारा लिखित वक्तव्य दर्ज किया गया। यह 
प्रस्तुत किया गया कि समाचार लेख, प्रलेखित सामग्री, रिकॉर्ड और सबूतों, विभिन्न अत्यधिक 
विश्वसनीय स्रोतों, जिनमें शिकायतकर्ता विश् व विद्यालय के पदाधिकारी / कर्मचारी शामिल हैं जो 
विश् व विद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर काम करते हैं, नागपुर विश् व विद्यालय सीनेट में आयोजित 
सार्वजनिक बैठक से जानकारी पर आधारित हैं, जहां इन मुद्दों के बारे में वक्तव्य चार्टर्ड एकाउंटेंट, 
सीनेट सदस्यों और अन्य अधिकृत वरिष्ठ प्रतिनिधियों द्वारा दिए जाते हैं और इसलिए धारणा थी कि 
ये वक्तव्य नागपुर विश् व विद्यालय की ओर से दिए गए अधिकृत वक्तव्य थे। यह भी कहा गया है कि 
प्रतिवादी समाचारपत्र ने कई मौकों पर कुलपति, श्री चौधरी, एनयू के प्रति-कुलपति, श्री संजय दुध े
और एनयूएस रजिस्ट्रार, श्री राजू ई. गिवासे को कॉल, टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप संदेशों से संपर्क  
करने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। शिकायतकर्ता विश् व 

विद्यालय ने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया और इसलिए, प्रतिवादी समाचारपत्र को अंततः समाचार 
प्रकाशित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि समाचार लेख नागपुर विश् व 

विद्यालय से जुड़ी महिलाओ ंकी सुरक्षा से संबंधित हैं। इसलिए, प्रतिवादी समाचारपत्र इस प्रकृति के 
अपराधों को सार्वजनिक ध्यान में लाने के लिए बाध्य था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीसीआई 
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द्वारा पारित किसी भी प्रतिकूल आदेश का उनके बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार पर गहरा प्रभाव 
पड़ेगा।

सुनवाई की पिछली तारीख पर शिकायतकर्ता के अधिवक्ता, श्री माहशे्वरी ने जांच समिति को 
सूचित किया था कि इस मामले की जांच, एक समिति द्वारा की गई थी। समिति ने विश् व विद्यालय को 
यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों से मकु्त कर दिया ह।ै इसलिए जांच समिति ने परामर्शदाता को रिपोर्ट 
की एक प्रति पीसीआई को भेजने का निदेश दिया। तदनुसार, रिपोर्ट की एक प्रति पीसीआई को भेज 
दी गई ह।ै  

समिति के जिन सदस्यों को इस मामले की जांच करने का काम सौंपा गया था, वे श्रीमती मीराताई 
खड़ककर, डॉ वंदना खशुलानी, डॉ मिथिलेश अवस्थी और अधिवक्ता, अनजुा कुलकर्णी हैं। यह 10 
पषृ्ठों की एक विस्तृत रिपोर्ट ह।ै सदस्यों ने तीनों महिलाओ ंकी शिकायतों की सावधानीपरू्वक जांच की 
ह।ै सदस्यों ने संबंधित रिकॉर्ड का अवलोकन किया ह ैऔर सभी संबंधितों के वर्तन पर विचार किया ह।ै 
समिति ने शिकायतकर्ताओ,ं हिदंी प्रभाग के प्रमखु डॉ. सोन ूजेसवानी, डॉ. मनोज पांडी, प्रोफेसर गजानन 
कदम, प्रोफेसर डॉ. समुित सिंह, प्रोफेसर श्रीमती आकांक्षा बांगर और प्रोफेसर कंुजनलाल लिथोरे के 
वक्तव्य दर्ज किए हैं। इसमें श्री विष्णु चांगडे (अधिसभा और प्रशासन समिति के सदस्य) द्वारा प्रस्तुत 
लिखित वक्तव्य का उल्लेख किया गया ह।ै इसने 23.12.2021 और 24.12.2021 को हिदं ूडिवीजन द्वारा 
आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट का अवलोकन किया ह ैऔर माना ह ैकि 
कोई वित्तीय अनियमितता नहीं ह ैऔर किए गए खर्च उचित थे। समिति ने डॉ. वाटमोडे, डॉ. आभा सिंह 
और डॉ. बाली को भी बलुाया था। डॉ. वाटमोडे और डॉ. आभा सिंह के वक्तव्य दर्ज किए गए।

सभी रिकॉर्ड किये गये वक्तव्यों पर विचार करने और रिकार्ड का अध्ययन करने के बाद समिति 
ने अपनी रिपोर्ट में विश् व विद्यालय के अनमुोदित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के 
आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए एकत्र की गई निधि के संबंध में कोई वित्तीय 
कदाचार नहीं हुआ ह।ै रिपोर्ट के अनवुादित वर्तन (पनुः हिदंी में अनवुादित) का प्रासंगिक भाग निम्नानसुार 
ह:ै-

 “उपर्युक्त चर्चा के अनसुार समिति इस निष्कर्ष पर पहुचंती ह ैकि राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम 
के लिए एकत्र किए गए धन के संबंध में कोई वित्तीय कदाचार नहीं हुआ ह।ै  वास्तव में, 
जमा की गई राशि के उचित उपयोग की पषु्टि की गई ह।ै  वित्तीय कदाचार के किसी भी 
आरोप को लगाने से पहले परूी जांच करना आवश्यक लगता ह।ै”

दर्ज किए गए वक्तव्य के गहन विश् लेषण पर समिति इस निष्कर्ष पर पहुचंी कि इन आरोपों में कोई 
प्रामाणिकता नहीं ह ैकि शिकायतकर्ताओ ंका कोई यौन उत्पीड़न हुआ था।  वास्तव में शिकायतों में यौन 
उत्पीड़न का कोई उल्लेख नहीं ह।ै समिति ने नागपरु विश् व विद्यालय के शिक्षकों को यौन उत्पीड़न के 
आरोपों से मकु्त कर दिया ह।ै रिपोर्ट के अनवुादित वर्तन का प्रासंगिक हिस्सा निम्नानसुार ह:ै-



88

	 “सीनेट की बैठक के दौरान, उन विषयों पर बात की गई, जिसमें इस शिकायत की कोई 
प्रासंगिकता नहीं थी, जिसमें सशु्री शिवानी दानी ने चर्चा के दौरान पीएचडी छात्रों के सामने 
आ रही समस्याओ ंऔर यौन उत्पीड़न का उल्लेख किया था। समिति के समक्ष शिकायत में 
कोई भी यौन उत्पीड़न के बारे में उल्लेख नहीं करता ह।ै चूकंि मीडिया कवरेज का कोई कारण 
नहीं था, इसलिए इस मदु्दे को अनावश्यक रूप से सनसनीखजे बना दिया गया ह।ै यह दखेना  
निराशाजनक ह ै कि मीडिया चनैलों द्वारा उचित जांच के बिना अनैतिक प्रैक्टिस जैसे गंभीर 
आरोप का प्रचार किया जा रहा ह।ै विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों को दखेते हुए, 
जनता को गहरा दखु पहुचंता ह ैऔर दशे भर में नागपरु विश्  व  विद्यालय की छवि धमूिल हुई 
ह।ै इस संबंध में, जिम्मेदारी परूी तरह से मीडिया की ह।ै शोधकर्ता और शोध गाइड दोनों की 
शिकायत को पढ़ने के बाद और प्रबंधन समिति के सदस्य, श्री विष्णु चांगडे और सीनेट की 
सदस्य, शिवानी दानी के वक्तव्य से यह स्पष्ट ह ैकि कहीं भी यौन उत्पीड़न का संदर्भ नहीं था न 
ही यह शिकायत यौन उत्पीड़न के बारे में ह।ै”

	 “जांच समिति के गठन और विभिन्न समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित होने के बाद कुछ 
सामाजिक संस्थानों और महिला आयोग ने माननीय कुलाधिपति से मलुाकात की और यौन 
उत्पीड़न की जांच करने के लिए कहा।  यदि शिकायत से पहले सामाजिक संस्थानों और महिला 
आयोग द्वारा सच्चाई की पषु्टि की गई ह,ै तो विश्  व  विद्यालय की छवि खराब नहीं होगी।”

समिति की रिपोर्ट तर्क परू्ण, तार्कि क और रिकॉर्ड पर आधारित ह।ै जांच समिति इसे स्वीकार करती 
ह।ै

लिखित वक्तव्य में, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया ह,ै यह कहा गया ह ैकि संबंधित रिपोर्टर 
ने सीनेट की बैठक में भाग लिया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वरिष्ठ सीनेट सदस्यों के वक्तव्य सनेु थे। यह 
विवेचित किया गया ह ैकि वे उन घटनाओ ंके बारे में एक धारणा बनाते हैं जिन्हें उन्होंने रिपोर्ट किया ह।ै  
जांच समिति इस वक्तव्य को लापरवाह मानती ह।ै  अनमुान के आधार पर रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती।  
अब जब समिति की रिपोर्ट आ गई है तो यह स्पष्ट है कि जहां तक यौन उत्पीड़न के आरोपों का 
संबंध है, वे पूरी तरह से निराधार हैं। राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी के लिए एकत्र किये गये धन का कोई 
गलत प्रयोग भी नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट ने नागपुर विश् व विद्यालय की छवि को काफी नुकसान 
पहुंचाया है। जांच समिति परिषद से रिपोर्ट स्वीकार करने और इस तरह की रिपोर्टिंग के लिए टाइम्स 
ऑफ इंडिया, नागपुर, संस्करण की परिनिदा करने की संस्तुति करती है।  

जहां तक अन्य क्षेत्रों में कथित वित्तीय कुप्रबंधन आदि के बारे में बाकी आरोपों का संबंध 
है, शिकायतकर्ता को अपना पक्ष प्रतिवादी समाचारपत्र को अग्रेषित करना चाहिए था और  
प्रतिवादी समाचारपत्र को इसे प्रकाशित करना चाहिए था। जांच समिति परिषद से संस्तुति करती 
है कि वह शिकायतकर्ता को चार सप्ताह के भीतर प्रतिवादी समाचारपत्र को विश् व विद्यालय का 
वर्तन और प्रतिवादी समाचारपत्र को इसकी प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर इसे किसी प्रमुख स्थान पर  
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प्रकाशित करने का निदेश दे। जांच समिति उपर्युक्त टिप्पणियों और निदेशों के साथ परिषद से 
शिकायत को बंद करने की संस्तुति करती है। इस आदेश की एक प्रति महानिदेशक, कें द्रीय संचार 
ब्यूरो, नई दिल्ली, निदेशक, सूचना और जनसंपर्क  विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई और जिला 
मजिस्ट्रेट, नागपुर को उचित कार्रवाई के लिए अग्रेषित की जाए।  

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों 
एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा उपर्युक्त निदेश 
के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया, नागपुर संस्करण की परिनिदा करने का निर्णय लेती है।

******
प्रेस और मानहानि

न्यायनिर्णय 
दिनांकित 21.08.2023

क्रम स.ं 14� फाइल स.ं 14/339/2019-20-पीसीआई

शिकायतकर्ता
श्री एम अरुणकुमार,
शिवदापरुम,
सलेम, तमिलनाडु।

प्रतिवादी
संपादक,
कलईकाधीर दनैिक,
सलेम
तमिलनाडु।

तथ्य
दिनांक 14.09.2019 को श्री एम. अरुणकुमार, शिवदापरुम, सलेम, तमिलनाडु द्वारा संपादक, 

कलईकाधीर डेली, सलेम के खिलाफ अपने अकं में उनके भाई, श्री नीलमगेम की तस्वीर के साथ-साथ 
“Backup to ‘Dubakoor’ Officer” Lakhs of money laundering” शीर्षक (शिकायतकर्ता 
द्वारा प्रदान किया गया अगं्रेजी अनवुाद) के तहत  झठूी, निराधार और अपमानजनक खबर प्रकाशित करने 
के लिए शिकायत दर्ज की गई ह।ै

शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए अगं्रेजी अनवुाद के अनसुार, आक्षेपित लेख में यह बताया 
गया ह ैकि एक व्यक्ति, जो एन.जी.ओ. अधिकारी था, कें द्र सरकार के अधिकारी की तरह लक्जरी कार 
में घमूता था, उसे अविनाशी के पास सरकारी नौकरी दनेे का दावा करके लोगों से लाखों रुपये की रकम 
लेने (money laundering) के लिए पकड़ा गया। यह प्रकाशित हुआ ह ैकि सलेम जिले के श्री नीलमगेम 
अपने मित्र, श्री सेंथिल कुमार के साथ अपनी कार से रात को तिरुपरु जिले के थेक्कालरू आए और चार 



90

लोगों के गिरोह ने उनका अपहरण कर लिया। सेंथिल कुमार की शिकायत के अनसुार, अविनाशी पलुिस 
ने उसके मोबाइल फोन सिग्नल के माध्यम से उसकी तलाश की। खबर में प्रकाशित किया गया ह ैकि इरोड 
जिले के विजयमगंलम चेक पोस्ट पर वह अपनी कार के साथ मिले और उनकी चेन लटूने वाले गिरोह उन्हें 
और उनकी कार को वहीं छोड़कर फरार हो गए थे। 

स्टारलाइन न्यूज: यह प्रकाशित किया गया ह ै कि "भारत सेवक समाज ऑफ द पीपलु्स फोरम 
ऑफ इडंिया" के नाम पर और एनजीओ के दक्षिण भारतीय उपाध्यक्ष, नीलमगेाम ने कई लाख रुपये की 
धोखाधड़ी की ह।ै  उनके पास कें द्र सरकार की महुर वाला एक पहचान पत्र था, जिसमें उन्होंने अपने नाम 
के आगे "डॉक्टर (डॉ॰)" के रूप में वर्णित किया था। उनके पास कें द्रीय सतर्क ता आयोग द्वारा प्रदान किया 
गया प्रमाण पत्र भी था।  उसने तिरुपरु बनियान कंपनी में काम करने वाले किरुबगरन से सरकारी नौकरी दनेे 
के एवज में एक लाख रुपये भी मांगे हैं। जब किरुबगरन रकम लेने के तैयार हो गया, तो जांच में पता चला 
कि उसे थेक्कलरू में अगवा किया गया था।

शिकायतकर्ता ने कहा ह ैकि अविनाशी पलुिस, तिरुपरु जिला, तमिलनाडु ने 10.09.2019 को धारा 
170 आईपीसी और 420 आईपीसी के तहत अविनाशी पलुिस स्टेशन अपराध सखं्या 505/2019 में 
किरुबगरन की शिकायत दर्ज की, उसके भाई को गिरफ्तार किया और उसे उसी दिन रिमांड के लिए भेज 
दिया और वह 10.09.2019 से न्यायिक हिरासत में था। कैदी पहचान अधिनियम की धारा 5 पर ध्यान 
आकर्षित करते हुए, शिकायतकर्ता ने कहा ह ैकि उसके भाई की गिरफ्तारी की खबर प्रेस में प्रकाशित की 
जा सकती ह,ै लेकिन फोटो नहीं। उन्होंने कहा ह ैकि जब तक अदालत आरोपी के प्रकाशन का आदशे 
नहीं दतेी ह,ै तब तक न तो पलुिस और न ही प्रेस को आरोपी की तस्वीर प्रकाशित करने की अनमुति ह।ै 
न तो पलुिस ने अदालत के समक्ष याचिका दर्ज़ की, जिसमें उन्हें उनके भाई की तस्वीर प्रकाशित करने 
की अनमुति दनेे का आदशे पारित करने का अनरुोध किया गया और न ही अदालत ने पलुिस को उसकी 
तस्वीर लेने और इसे प्रकाशित करने का निदशे दिया। शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी का ध्यान 14.09.2019 
को आक्षेपित समाचार लेख की ओर आकर्षित किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने 
परिषद से अखबार को चेतावनी दनेे, फटकार लगाने या परिनिदा करने का अनरुोध किया ह।ै 

प्रतिवादी संपादक को 19.11.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।

प्रतिवादी द्वारा दर्ज़ लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी संपादक ने दिनांक 05.12.2019 के अपने लिखित वक्तव्य के माध्यम से, शिकायतकर्ता 
द्वारा लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया ह।ै प्रतिवादी ने कहा ह ैकि यह खबर उनके क्लाइटं के 
अखबार कलईकाधीर के रिपोर्टर द्वारा अविनाशी पलुिस स्टेशन तिरुपरु द्वारा, शिकायतकर्ता के भाई के 
खिलाफ 10.09.2019 को दर्ज 2019 के अपराध संख्या 505 में आईपीसी की धारा 170 और 420 के 
तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर एकत्र की गई जानकारी के संबंध में प्रकाशित की गई थी। 
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तदनसुार, अखबार ने एफआईआर में निहित तथ्यों को प्रकाशित किया।  उन्होंने कहा ह ैकि फोटो के साथ 
समाचार बिना किसी दरु्भावना के, सत्य की खोज में प्रकाशित किया गया था।  उन्होंने कहा ह ैकि समाचार 
में शिकायतकर्ता के नाम का उल्लेख नहीं ह ैऔर शिकायतकर्ता पीड़ित व्यक्ति नहीं ह।ै उन्होंने कहा ह ैकि 
जिस व्यक्ति की फोटो अखबार में छपी ह,ै उसने कोई आपत्ति या शिकायत नहीं की ह।ै  यहां तक कि अगर 
वह व्यक्ति जेल के अदंर भी ह,ै तो भी उसके द्वारा अखबार में फोटो के प्रकाशन की शिकायत या उस पर 
आपत्ति जताने पर कोई रोक नहीं ह।ै  उन्होंने कहा ह ैकि समाचार के साथ फोटो को सार्वजनिक भलाई के 
लिए और बिना किसी दरु्भावना के प्रकाशित किया गया था। उन्होंने परिषद से उपर्युक्त तथ्यों पर विचार 
करने और शिकायत को बंद करने का अनरुोध किया ह।ै 

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज़ प्रति टिप्पणी

शिकायतकर्ता ने दिनांक 04.01.2020 की प्रति टिप्पणियों के माध्यम से कहा ह ैकि उसने अपने 
भाई, श्री एम नीलमगेम, जो अविनाशी पलुिस स्टेशन, अपराध संख्या 505/2019 के संबंध में धारा 
170/420 आईपीसी के तहत न्यायिक हिरासत में हैं, की ओर से संपादक, कलईकाधीर के खिलाफ 
शिकायत दर्ज की ह।ै उन्होंने कहा ह ैकि जेल में बंद कोई व्यक्ति भारतीय प्रेस परिषद के समक्ष शिकायत 
कैसे दर्ज करा सकता ह।ै उन्होंने कहा ह ैकि अखबार ने उनके भाई को आदतन धोखबेाज के रूप में कें द्रित 
किया और उन्होंने उसे नियमित अपराधी के रूप में चित्रित किया।  उन्होंने कहा ह ैकि प्रतिवादी अपने 
रुख को साबित करने में विफल रह ेकि कैसे फोटो प्रकाशित करने में प्रेस के खिलाफ अधिनियम के तहत 
कोई प्रतिबंध नहीं ह।ै उन्होंने कहा ह ैकि उनके भाई की तस्वीर प्रकाशित करना कैदी पहचान अधिनियम 
की धारा 5 का स्पष्ट उल्लंघन ह।ै  उन्होंने यह भी कहा कि प्रेस को ऐसा कुछ भी प्रकाशित करने से पहले 
ध्यान रखना चाहिए, जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नकुसान पहुचंाता हो।  उन्होंने कहा ह ैकि आरोपी की 
फोटो लेने में मजिस्ट्रेट का आदशे वैधानिक और अनिवार्य ह।ै अखबार ने न केव ल उनके भाई की तस्वीर 
ली, बल्कि उसे अखबार में प्रकाशित भी कर दिया। कैदी पहचान अधिनियम की धारा 5 में छूट के लिये 
कोई खडं नहीं दिया गया ह।ै शिकायतकर्ता ने कहा ह ैकि एफआईआर में जो कुछ नहीं कहा गया ह,ै उसे 
भी अखबार में प्रकाशित किया गया ह,ै अखबार द्वारा लगाए गए आरोप झठेू, निराधार और स्वतः अप-
मानजनक हैं। उनके भाई की प्रतिष्ठा को नकुसान पहुचंाने के लिए प्रेस ने अपनी ही एफ़आईआर बना ली।

जांच समिति की रिपोर्ट 

यह मामला 30.5.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष फिर से सनुवाई के लिए आया। 
शिकायतकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ, जबकि प्रतिवादी अखबार का प्रतिनिधित्व, अधिवक्ता, 
श्री वास ुकालरा ने किया। 

इस शिकायत में शिकायतकर्ता द्वारा उठाया गया एकमात्र महत्वपरू्ण बिद ुयह ह ैकि प्रतिवादी के 
समाचारपत्र कलईकाधीर, तमिलनाडु ने उसके भाई की तस्वीर मजिस्ट्रेट के किसी भी आदशे के बिना 
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प्रकाशित की ह,ै जब उसका भाई न्यायिक हिरासत में था।  शिकायतकर्ता के अनसुार, कैदियों की पहचान 
अधिनियम, 1920 की धारा 5 एक वैधानिक प्रतिबंध ह,ै जो अदालत के आदशे के बिना हिरासत में रख े
गए आरोपी की तस्वीर के प्रकाशन पर रोक लगाता ह।ै  इसलिए प्रतिवादी के अखबार ने काननू के अनि-
वार्य प्रावधान का उल्लंघन किया ह ैऔर इसके लिए उसकी खिचंाई किए जाने की जरूरत ह।ै  प्रतिवादी 
अखबार ने पत्रकारिता नीति के मानकों का उल्लंघन किया ह।ै  इसलिए प्रतिवादी के खिलाफ प्रेस परिषद 
द्वारा कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता ह।ै  

	 प्रतिवादी की ओर से पेश अधिवक्ता, वास ुकालरा ने कहा कि कई समाचार पत्रों ने शिकायतक-
र्ता के भाई की तस्वीर प्रकाशित की और वास्तव में पलुिस ने तस्वीर परिचालित की।  चूकंि शिकायतकर्ता 
उपस्थित नहीं ह,ै इसलिए जांच समिति किसी भी तरह से यह पता नहीं लगा सकती ह ैकि प्रतिवादी के 
वकील जो कह रह ेहैं, वह सही ह ैया नहीं।  हालांकि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं ह ैऔर क्योंकि शिका-
यतकर्ता द्वारा उठाया गया मदु्दा महत्वपरू्ण ह,ै जांच समिति ने शिकायत में आगे कार्रवाई करने का फैसला 
किया ह।ै  कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 निरस्त कर दिया गया ह ैऔर अब आपराधिक प्रक्रिया 
पहचान अधिनियम, 2022 लाग ूह।ै  नए अधिनियम की धारा 2 (बी) में 'माप' शब्द की परिभाषा शामिल 
ह।ै  इसमें अन्य बातों के साथ-साथ तस्वीरें शामिल हैं।

	 परुाने अधिनियम की धारा 5 किसी व्यक्ति की माप या फोटोग्राफ लेने का आदशे दनेे के लिए 
मजिस्ट्रेट की शक्ति से सबंंधित ह,ै नए अधिनियम की धारा 5 किसी व्यक्ति को माप दनेे का निदशे दनेे के 
लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति से सबंंधित ह।ै  यह इस प्रकार पठनीय ह:ै -

1.---- जहां मजिस्ट्रेट का दडं प्रक्रिया संहिता, 1973 या तत्समय प्रवतृ्त किसी अन्य विधि के 
अधीन कोई अन्वेषण करने या कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए समाधान हो जाता ह ैतो किसी 
व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन माप दनेे के लिए निदशे द ेसकेगा, मजिस्ट्रेट इस निमित्त एक 
आदशे करेगा और उस दशा में व्यक्ति जिससे आदशे संबन्धित ह,ै ऐसे निदशेों के अनरुूप माप 
लेना अनजु्ञात करेगा। 

दोनों प्रावधानों से संकेत मिलता ह ैकि यदि किसी मजिस्ट्रेट को लगता ह ैकि जांच के उद्देश्य 
से या दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए किसी व्यक्ति को फोटो देने का निदशे 
देना आवश्यक ह,ै तो वह इस आशय का आदेश दे सकता ह ैऔर ऐसा व्यक्ति अपनी तस्वीर लेने के 
लिए अनुमति देगा।  नए अधिनियम की धारा 3 सी में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया ह ैकि कोई 
भी व्यक्ति जिसे उस समय लागू किसी कानून के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया 
गया ह ैया किसी निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिया गया ह,ै तब यदि आवश्यक हो, तो 
उसके माप (जिसमें एक तस्वीर शामिल ह)ै को पुलिस अधिकारी या जेल अधिकारी द्वारा लिए जाने 
की अनुमति दी जाएगी।  
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इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता ह ैकि मजिस्ट्रेट के आदशे की मांग, जांच को सवुिधाजनक बनाने के 
लिए की गई ह।ै  चूकंि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं ह,ै इसलिए सभी तथ्य जांच समिति के समक्ष नहीं हैं।  
इसलिए, इस मदु्दे पर कोई अतंिम टिप्पणी नहीं की जा सकती ह।ै

प्रतिवादी द्वारा यह तर्क  दिया गया है कि कैदियों की पहचान अधिनियम या नया अधिनियम 
प्रेस पर लागू नहीं होता है।  इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।  प्रेस कानून से ऊपर नहीं है और 
सभी कानून उस पर लागू होते हैं।  आगे यह दिया गया है कि तस्वीर सार्वजनिक भलाई के लिए प्रका-
शित की गई थी।  लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि हिरासत में एक आरोपी को अक्सर पहचान 
परेड में पहचान के लिए रखा जाता है, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत आती है।  यदि 
आरोपी की तस्वीर प्रकाशित की जाती है तो इससे पहचान परेड व्यर्थ हो जाएगी और परिणामस्वरूप 
आपराधिक मामला भी व्यर्थ हो सकता है।  यह जनहित में नहीं है।  इसलिए, किसी आरोपी, विशेष 
रूप से हिरासत में मौजूद आरोपी की तस्वीर प्रकाशित करते समय, समाचार पत्रों को सावधान रहना 
चाहिए।  संतुलन बनाना होगा।  प्रत्येक मामले के तथ्यों, प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों, सार्वजनिक 
हित और आरोपी तथा पीड़ित के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, आरोपी की तस्वीरें  प्रकाशित 
की जा सकती हैं।  जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि वह प्रतिवादी समाचार पत्र को  
भविष्य में आरोपी की तस्वीर प्रकाशित करते समय सतर्क  रहने के लिए कहे और शिकायत को 
समाप्त करे।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं 
निष्कर्षों को स्वीकार करती ह ैऔर समिति की रिपोर्ट को अगंीकार करती ह ैऔर प्रतिवादी समाचार पत्र 
को सावधानी बरतने का निदशे दतेे हुए मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती ह।ै

**********

न्यायनिर्णय 
दिनांकित 21.08.2023

क्रम स.ं 15� फ़ाइल स.ं 14/492/19-20-पीसीआई

शिकायतकर्ता
श्री एम. मित्रा,
उप क्षेत्रीय प्रबंधक,	
बैंक ऑफ बड़ौदा, भोपाल,
 मध्य प्रदशे

            प्रतिवादी
           संपादक, 
           प्रदशे टूड़े,
           भोपाल, मध्य प्रदशे
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तथ्य

यह शिकायत दिनांक 11.12.2019 को श्री एम मित्रा, उप क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, 
भोपाल (एमपी) द्वारा संपादक, प्रदशे टुडे, भोपाल के खिलाफ उनके अकं दिनांक 7.11.2019 में  
“200 करोड़ की वसूली नहीं कर पा रहा बैंक ऑफ बडौदा” शीर्षक के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा के 
खिलाफ निराधार और अपमानजनक समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई थी। 

आक्षेपित समाचार में यह बताया गया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा, हबीबगंज शाखा द्वारा भारी ऋण 
और अग्रिम दिए गए हैं। केव ल बैंक की इस शाखा ने ही इस क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा की अन्य सभी 
शाखाओ ंकी तलुना में 200 करोड़ रुपये का एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) ऋण दिया ह,ै जो कुल 
मिलाकर 600 करोड़ रुपये ह।ै प्रारंभ में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बैंक की इस शाखा ने भारी 
मात्रा में ऋण दिया ह,ै लेकिन अब उसे ब्याज की वसलूी में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा ह।ै आगे 
यह बताया गया ह ैकि पछेू जाने पर, बैंक के सहायक क्षेत्रीय (एजीएम), श्री आर. पी. मीणा ने पिछले 
तीन महीनों के ऋण वितरण विवरण (ऑटो ऋण, गहृ ऋण आदि) साझा नहीं किए। जब उनसे ऋण  
चकूकर्ताओ ंके विवरण के बारे में पछूा गया, तो उन्होंने कहा कि यह जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त 
की जा सकती ह।ै 

आरोपों से इनकार करते हुए, शिकायतकर्ता, उप क्षेत्रीय, बैंक ऑफ बड़ौदा, हबीबगंज ने कहा कि 
आक्षेपित समाचार में उल्लिखित तथ्य और आकंड़े भ्रामक, निराधार और दरु्भावनापरू्ण हैं और बैंक ऑफ 
बड़ौदा को बदनाम करने और इसके ग्राहकों के विश्वास को डगमगाने के लिए जानबझूकर किया गया कृत्य 
ह ैजो कि अत्यधिक आपत्तिजनक ह।ै प्रतिवादी का दावा, कि बैंक ने अगस्त 2019 से अक्टूबर 2019 तक 
पिछले 3 महीनों में कोई SARFAESI  (वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभतूिकरण, पनुर्गठन और प्रतिभतूि 
हित का प्रवर्तन) और DRT (ऋण वसलूी न्यायाधिकरण) नोटिस नहीं दिया ह ैऔर यह कि जो समाचार 
पत्र प्रदशे टुडे की तलुना में अधिक परिचालन में नहीं हैं, उन पर बैंक द्वारा विचार किया जा रहा ह ैऔर 
प्रदान किए गए परिचालन आकंड़े परूी तरह से गलत हैं क्योंकि उन्होंने ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कु लेशन से 
इस दावे की पषु्टि की ह,ै लेकिन अखबार का नाम,  प्रदशे टुडे इसकी वेबसाइट पर दिखाई नहीं दतेा ह।ै 
शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि समाचार उचित तथ्यों और आकंड़ों का पता लगाए बिना प्रकाशित किया 
गया ह।ै शिकायतकर्ता ने दिनांक 11.12.2019 और 18.1.2019 के पत्र के माध्यम से प्रतिवादी संपादक 
का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। 

प्रतिवादी संपादक को 13.2.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 

लिखित वक्तव्य दिनांक 04.03.2020:

 संपादक, प्रदशे टुडे मीडिया लिमिटेड ने दिनांक 4.3.2020 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से 
प्रस्तुत किया कि यह खबर कि बैंक ऑफ बड़ौदा, उधारकर्ताओ ंसे 200 करोड़ की वसलूी नहीं कर सका, 
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विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित था। जिस राशि की वसलूी नहीं की जा सकी ह,ै उसका वास्तविक आकंड़ा 
इससे कहीं अधिक ह,ै जिसकी पषु्टि विलफुल डिफॉल्टरों से 30.06.2019 तक 52,495 लाख रुपये हुई 
ह।ै प्रतिवादी ने आगे कहा कि समाचार प्रकाशित करने से पहले, रिपोर्टर ने शिकायतकर्ता से संपर्क  किया 
था और समाचार लेख की जानकारी पर उनकी टिप्पणी मांगी थी, परंत ुशिकायतकर्ता ने रिपोर्टरों द्वारा किए 
गए अनरुोध को स्वीकार नहीं किया और कोई भी टिप्पणी करने से एकदम इनकार कर दिया। उन्होंने प्रस्तुत 
किया कि शिकायतकर्ता के नोटिस का जवाब 27.12.2019 को भेजा गया था, जिसमें शिकायतकर्ता 
द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खडंन किया गया था। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का 
अनरुोध किया ह।ै 

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 31.5.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष फिर से सनुवाई के लिए आया। 
हालांकि शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व इसके 
दिल्ली ब्यूरो प्रमखु, श्री नीरज सिंह चौधरी द्वारा किया गया ह।ै

शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व कोई नहीं कर रहा ह।ै पिछली बार अर्थात ्2.3.2023 को भी न 
तो शिकायतकर्ता और न ही उसका कोई प्रतिनिधि उपस्थित था। प्रतिवादी की ओर से श्री नीरज चौधरी 
उपस्थित हैं। इन परिस्थितियों में, अनपुस्थिति के कारण जांच समिति परिषद से शिकायत को खारिज करने 
की संस्तुति करती ह।ै

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं 
निष्कर्षों को स्वीकार करती ह ैऔर समिति की रिपोर्ट को अगंीकार करती ह ैतथा अनपुस्थिति के कारण 
शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती ह।ै

********

न्यायनिर्णय 

दिनांकित 21.08.2023

क्रम स.ं 16� फ़ाइल स.ं 1843/2020-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता
डॉ. शलैी बंसल,
उप-प्रभागीय  आयरु्वेदिक चिकित्सा	  
अधिकारी, (एसडीएएमओ), 	
संध ूजिला शिमला, (हिमाचल प्रदशे) 

प्रतिवादी
1.  श्री नवनीत शर्मा,
वरिष्ठ संपादक, दनैिक जागरण,
जिला कांगड़ा, (हिमाचल प्रदशे)
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	 डॉ. तेजस्वी विजय आज़ाद,
	 उप निदशेक आयरु्वेद,
	 मडंी ज़ोन, जिला मडंी, (हिमाचल प्रदशे)

	 डॉ. के.डी. शर्मा,
	 जिला आयरु्वेदिक अधिकारी, 
	 जिला शिमला, (हिमाचल प्रदशे)

2.	 श्री प्रकाश भारद्वाज,
	 राज्य ब्यूरो प्रमखु,
	 दनैिक जागरण,
	 शिमला, (हिमाचल प्रदशे)

3.	 श्री संजय गपु्ता,
	 प्रमखु संपादक
	 दनैिक जागरण
	 नई दिल्ली

तथ्य

यह संयुक्त शिकायत दिनांकित 15.07.2020 को डॉ. शैली बंसल, उप-प्रभागीय आयुर्वेदिक 
चिकित्सा अधिकारी, शिमला, डॉ. तेजस्वी विजय आजाद, उप निदशेक आयुर्वेद, मंडी जोन, मंडी, 
और डॉ. के.डी. शर्मा, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, शिमला (हिमाचल प्रदेश) द्वारा अधिवक्ता के 
माध्यम, से दनैिक जागरण के संपादक के खिलाफ 22 जून, 2020 के अंक में "शिकायत करने पहुचंी 
कमेटी “ शीर्षक के तहत कथित रूप से आपत्तिजनक, झठूी और आधारहीन खबर प्रकाशित करने के 
लिए दर्ज़ की गई थी।

आक्षेपित समाचारों में प्रकाशित किया गया ह ैकि डेढ़ साल पहले आयुर्वेद विभाग में चिकित्सा 
उपकरणों की खरीद में घोटाला हुआ था और उस खरीद से संबंधित तकनीकी खरीद समिति के तीन 
डॉक्टरों को निलंबित कर चार्जशीट किया गया था। आगे बताया गया ह ैकि तब डॉक्टरों की समिति ने 
विभाग की एक महिला अधिकारी की शिकायत करने के लिए मखु्य सचिव से मलुाकात की, लेकिन 
उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद वे आर्म्सडल के सचिव से मिले लेकिन उन्होंने भी उन्हें 
नजरअंदाज कर दिया। यह भी बताया गया ह ैकि ये डॉक्टर समिति उस महिला डॉक्टर को विभाग से 
हटाना चाहती थी।

शिकायतकर्ताओ ंने कहा ह ैकि हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य कें द्रों के लिए आवश्यक 
उपकरणों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के निदशेक द्वारा एक  
तकनीकी समिति (Technical  Committee) का गठन किया गया था और उपकरणों की खरीद से 
उनका कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया ह ैकि समाचार की सामग्री झठूी, आधारहीन, 
मानहानिकारक और औचित्यहीन ह ैजिसका उद्देश्य समाज के आम, तर्क  दनेे वाले, सही नागरिकों के 
मन में घणृा, अवमानना और उपहास के जरिये शिकायतकर्ताओ ंकी प्रतिष्ठा को चोट पहुचंाने का ह।ै 
शिकायतकर्ताओ ंने कहा ह ैकि समाचार के प्रकाशन के बाद उनके दोस्तों, रिश्तेदारों और समाज के 
सदस्यों द्वारा बार-बार सवाल और पूछताछ की जा रही ह,ै जिससे दसूरों की नजरों में उनकी प्रतिष्ठा 
और छवि खराब हो रही ह।ै शिकायतकर्ताओ ं ने 26 जून, 2020 के कानूनी नोटिस के माध्यम से, 
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आपत्तिजनक समाचार की ओर प्रतिवादी संपादक का ध्यान आकर्षित किया।

शिकायतकर्ताओ ं ने आरोप लगाया ह ै कि इसके बाद प्रतिवादी, दैनिक जागरण ने 2 जुलाई, 
2020 के अपने अंक में "शिकायत करने नहीं गई कमेटी ” शीर्षक के तहत फिर से समाचार प्रकाशित 
किया।

शिकायतकर्ताओ ंने कहा ह ैकि 2 जुलाई, 2020 की खबर भी केव ल एक छलावा ह ैऔर इसकी 
सामग्री इस हद तक झठूी ह ैकि समिति के एक वरिष्ठ सदस्य ने प्रतिवादियों को सूचित किया था कि 
समिति के सदस्यों ने मखु्य सचिव के कार्यालय या सचिव (आयुर्वेद) के कार्यालय का दौरा किया नहीं 
था। शिकायतकर्ताओ ं ने बताया कि प्रतिवादी  22 जून, 2020 के आक्षेपित प्रकाशन के स्रोतों का 
खलुासा करने और सामने माफी मांगने में विफल रहा ह।ै

शिकायतकर्ताओ ंने कहा ह ैकि प्रतिवादियों ने शिकायतकर्ताओ ंकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुचंाने 
के इरादे से विभिन्न तारीखों पर मानहानिकारक सामग्री की एक श्रृंखला प्रकाशित की थी। उन्होंने प्रस्तुत 
किया ह ैकि प्रतिवादियों ने शिकायतकर्ताओ ंके खिलाफ बिना किसी ठोस सामग्री के मीडिया ट्रायल 
शरुू किया ह,ै जिससे शिकायतकर्ताओ ंका पक्ष सुने बिना उनकी निदा की जा रही ह।ै इस प्रकार, इन 
समाचारों ने शिकायतकर्ताओ ंको दोहरे खतरे में डाल दिया ह,ै क्योंकि जांच वैसे ही आयुक्त, विभागीय 
जांच, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लंबित ह।ै  शिकायतकर्ता ने कहा ह ै कि इससे पहले प्रतिवादी ने 
आयुर्वेद विभाग के खिलाफ कई समाचार प्रकाशित किए थे। 

प्रतिवादियों, दैनिक जागरण को 01.12.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे।

लिखित वक्तव्य

	प्रतिव ादियों के परामर्शदाता ने दिनांक 31.12.2020 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से 
विवेचित किया ह ैकि संबद्ध शिकायत, प्रतिवादियों के खिलाफ सुनवाई योग्य न होने के कारण खारिज 
की जा सकती ह।ै प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया ह ैकि शिकायतकर्ताओ ंने प्रतिवादियों को परेशान करने 
के एकमात्र उद्देश्य से यह शिकायत दर्ज की ह।ै उन्होंने कहा ह ैकि प्रतिवादियों ने हिमाचल प्रदेश के 
आयुर्वेदिक विभाग में घोटाले को अपनी सर्वोत्तम क्षमता और ईमानदारी से उजागर किया ह।ै प्रतिवादी 
ने प्रस्तुत किया ह ैकि शिकायतकर्ताओ ंके नाम दिनांक 22.06.2020 और 02.07.2020 के समाचारों 
में उल्लिखित नहीं थे, इसलिए उनपर लक्ष्य साधने और उन्हें बदनाम करने का सवाल ही नहीं उठता। 
प्रतिवादियों के परामर्शदाता ने कहा ह ै कि 22.06.2020 की खबर सही स्रोतों द्वारा प्रदान किए गए 
तथ्यों पर आधारित थी और समाचार की सामग्री से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता ह ैकि समाचार में किसी 
भी व्यक्ति का नाम नहीं था। प्रतिवादियों के परामर्शदाता ने कहा ह ैकि उन्होंने पत्रकारिता की भावना के 
साथ अपना कर्तव्य निभाया ह ैऔर किसी को नुकसान पहुचंाने का उनका कोई इरादा नहीं था। उन्होंने 
कहा ह ैकि यह खबर पूरी तरह से संबंधित विभाग द्वारा की गई जांच और मीडिया को दिए गए तथ्यों 
पर आधारित थी। उन्होंने आगे कहा ह ैकि शिकायतकर्ता ने प्रतिवादियों को कानूनी नोटिस भेजा ह ैऔर 
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प्रतिवादी ने 2 जुलाई, 2020 को अखबार में एक शदु्धिपत्र प्रकाशित किया ह,ै लेकिन शिकायतकर्ता 
इस के प्रकाशन के बावजूद संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने प्रतिवादियों को परेशान करने के लिए जानबूझकर 
परिषद के समक्ष वर्तमान शिकायत दर्ज की ह।ै उन्होंने आगे कहा ह ैकि शिकायतकर्ताओ ंने अखबार में 
प्रकाशित विभिन्न समाचारों का हवाला दिया ह,ै लेकिन यह बताने में असफल रह ेकि कौन सी खबर 
गलत या मानहानिकारक ह।ै प्रतिवादी के परामर्शदाता ने कहा ह ैकि प्रतिवादियों ने समाचार प्रकाशित 
करते समय अनियमितताएं नहीं की हैं, इसलिए जांच शरुू करने और समाचार पत्र की निदा करने का 
सवाल ही नहीं उठता।  

प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ताओ ंके परामर्शदाता ने दिनांक 19.03.2021 की जवाबी टिप्पणी के माध्यम से अपनी 
शिकायत को दोहराते हुए प्रस्तुत किया ह ैकि वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता पीड़ित हैं, जिन्हें प्रतिवादियों 
द्वारा विभिन्न झठेू और तचु्छ प्रकाशनों के माध्यम से लगाए गए झठेू आरोपों के कारण परेशान किया 
गया ह।ै शिकायतकर्ताओ ंके परामर्शदाता ने कहा कि शिकायतकर्ताओ ंको उनके खिलाफ शरुू की गई 
विभागीय कार्यवाही में दोषमकु्त करार कर दिया गया ह ैऔर हिमाचल प्रदशे सरकार के सचिव (आयषु) 
द्वारा 6 मार्च, 2021 को जारी आदशे के जरिये इसमें कार्रवाई बंद कर दी गई  ह।ै  उन्होंने कहा ह ैकि खबर 
प्रकाशित करते समय प्रतिवादी खदु ही न्यायाधीश, जरूी और निष्पादनकर्ता बन गए  ह।ै उन्होंने कहा ह ै
कि प्रतिवादियों ने शिकायतकर्ताओ ंके खिलाफ बिना किसी ठोस सामग्री के मीडिया ट्रायल शरुू किया 
ह,ै जहां शिकायतकर्ताओ ंका पक्ष सनेु बिना बड़े पैमाने पर जनता की आखंों के सामने अनसनुा कर उनकी 
निदा की जा रही ह।ै  

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 31.5.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष फिर से सनुवाई के लिए आया। 
शिकायतकर्ताओ ंकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, प्रतिवादी समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व, श्री कपिल 
यादव, अधिवक्ता ने किया। 

शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हैं। कोई भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा ह।ै  शिकायतकर्ता 
पिछली बार अर्थात 2.3.2023 को उपस्थित नहीं थे।  श्री कपिल यादव प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर 
रह ेहैं।  इन परिस्थितियों में, जांच समिति अनपुस्थिति के कारण परिषद से शिकायत को खारिज करने की 
संस्तुति करती ह।ै

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं 
निष्कर्षों को स्वीकार करती ह ैऔर समिति की रिपोर्ट को अगंीकार करती ह ैतथा अनपुस्थिति के कारण 
शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती ह।ै 

********
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न्यायनिर्णय 
दिनांकित 21.08.2023

क्रम स.ं 17� फ़ाइल सखं्या 22/2020-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता				           प्रतिवादी

श्री मो. आरिफ अब्दुल कादिर भाईजी,	 संपादक, 
मतुवल्ली (रक्षक),	 न्याय निवादा-एएसए गेला अथेवाडा,	
कलंब जामा मस्जिद,	ज िला औरंगाबाद, 
जिला रायगढ़,	 महाराष्ट्र। 
महाराष्ट्र।  

तथ्य

दिनांक 20.12.2019 की यह शिकायत, श्री मोहम्मद आरिफ अब्दुल कादिर भाईजी, मतुवल्ली 
(रक्षक), कलंब जामा मस्जिद, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र द्वारा संपादक, न्याय निवादा-एएसए गेला 
अथेवाड़ा, मराठी साप्ताहिक, औरंगाबाद के खिलाफ दिनांक 25.10.2019 के अकं में कथित रूप से झठेू, 
निराधार और अपमानजनक लेख प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई ह।ै शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किए 
गए आक्षेपित समाचार का अगं्रेजी अनवुाद निम्नानसुार पठनीय ह:ै

The Mutavalli (Protector) of Jama Mosque, A/P Kalamb D. Raigad will be 
soon expelled

मामला जांच और कार्यवाही के लिए अदालत में दर्ज़ किया गया है

उन्होंने कहा, 'आरिफ अब्दुल कादिर भाईजी नाम के व्यक्ति ने जामा मस्जिद सुन्नी की करोड़ों 
रुपये की वक्फ संपत्ति को अपना दिखाया और संपत्ति बेचकर वक्फ को लाखों रुपये का चनूा लगाया 
ह।ै अहमद मोहम्मद हनीफ खान ने जांच के लिए महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड में मस्जिद के मतुवल्ली 
(संरक्षक) को निलंबित करने और इसकी संपत्ति के प्रबंधन के लिए एक समिति बनाने के लिए एक 
आवेदन दिया ह।ै इसका आवेदन नंबर वक्फ याचिका 33/2019 ह ैऔर यह मामला महाराष्ट्र राज्य 
वक्फ बोर्ड में लंबित ह।ै इसके बारे में विस्तार से खबर इस प्रकार ह-ै

रायगढ़ जिले के कलंब पोस्ट में जामा मस्जिद सुन्नी के पास खेत और आवासीय भखूंड सहित 
करोड़ों रुपये की संपत्ति ह ैऔर इसका उपयोग मस्जिद के प्रबंधन के लिए किया गया था। चूंकि 1995 
से पहले कोई नया वक्फ कानून नहीं था, इसलिए चैरिटी कमिश्नर कार्यालय ने एक समिति का गठन 
किया। उसमें साहबे खान हुसैन खान देशमखु, अली साहब रहीम साहब भाईजी, अब्दुल लतीफ हाजी 
हुसैन लोगाडे पदाधिकारी थे। साहबे खान हुसैन खान देशमखु की मतृ्यु के बाद अब्दुल अजीज साहब 
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खान देशमखु का नाम इसमें लिया गया। साथ ही अब्दुल करीद अली साहब भाई जी का नाम अली 
साहबे रहीम साहब भाईजी की मतृ्यु के बाद जोड़ा गया।

इसकी परिवर्तन रिपोर्ट 333/58 के रूप में ह।ै तब कलंब मस्जिद के प्रबंधक, साहब खान हुसैन 
खान देशमखु, अली साहबे रहीम साहब भाईजी की सदस्यता रद्द कर रिकॉर्ड जमा किए गए थे। इसकी 
परिवर्तन रिपोर्ट संख्या 250/88 के रूप में ह,ै और उसमें नया नाम सिंदर मोहम्मद हनीफ खान जोड़ा 
गया और 15/06/1998 को अब्दुल कादिर अली साहबे भाईजी की मतृ्यु के बाद मोहम्मद अब्दुल 
कादिर भाईजी का नाम भी जोड़ा गया। इससे पहले तक मस्जिद और समाज का कामकाज ठीक से 
होता था।

भारत सरकार ने 1995 में वक्फ अधिनियम पारित किया और मस्जिदों के सभी कामकाज वक्फ 
बोर्ड को हस्तांतरित कर दिए गए।

ऐसे में आरिफ अब्दुल कादिर भाईजी ने खुद को मुतवल्ली (रक्षक) दिखाया और मस्जिद की 
संपत्ति में हेराफेरी शुरू कर दी। अभिलेखों में मस्जिद की जमीनें मस्जिद के नाम होने के बावजूद 
उन्होंने राजस्व सेवा से जुड़े लोगों की मदद से विरासत में इसे अपने नाम कर लिया। यह राजस्व 
रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और उसने इन जमीनों को अपना बताकर बेचना शुरू कर दिया। जब 
सरकार ने अपने उपयोग के लिए जमीन की मांग की, तो उन्होंने मुआवजा भी लिया और इसे अपने 
लिए इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं कि वह किराए की जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने उस 
जमीन का मुआवजा लिया और इसका इस्तेमाल अपने लिए किया। वे न केवल मस्जिद के कमरों 
का किराया ले रहे हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल भी अपने लिए करते हैं।

मस्जिद प्रबंधन समिति ने समिति के नाम पर व्यक्तिगत और साथ ही जनता के उपयोग के लिए 
खाना पकाने के लिए सामग्री खरीदी थी और प्रावधान था कि इसे सार्वजनिक कार्यों के लिए किराए 
के आधार पर दिया जा सकता था, और धन का उपयोग मस्जिद उद्देश्य के लिए किया जा सकता था, 
लेकिन वह इसका उपयोग अपने लिए कर रह ेहैं और आधी सामग्री गायब हो गई ह।ै वक्फ बोर्ड को दी 
गई जानकारी में रिकॉर्ड पर सामग्री ज्यादा दिखाई गई ह,ै लेकिन आर्काइव (archive) में कम सामग्री ली 
जाती ह।ै इस तरह आरिफ अब्दुल कादिर भाईजी लाखों रुपये की हरेाफेरी कर रह ेहैं।

शहर के कई लोगों ने उनके खिलाफ कई बार शिकायत की, उन्हें इसके बारे में बताया भी गया, 
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए अंतिम उपाय के रूप में, प्रबंधन समिति के पुराने सदस्य,  
मोहम्मद हनीफ खान के उत्तराधिकारी, अहमद मोहम्मद हनीफ खान ने इन अनियमितताओ ंकी जांच 
करने और आरिफ अब्दुल कादिर भाईजी, जो खदु को मतुवल्ली (रक्षक) के रूप में दिखाते हैं, को 
निलंबित करने के लिए माननीय महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड में एक याचिका दर्ज़ की और वक्फ संपत्ति 
की संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए एक समिति बनाने की मांग की। यह मामला फिलहाल अदालत 
में लंबित ह ैऔर गैर याचिका दर्ज़ करने वाले आरिफ अब्दुल कादिर भाईजी (non-petitioned) को 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड से नोटिस मिला ह।ै
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यह खबर कलंब शहर में हवा की तरह फैल गई, कलंब में लोगों को लगने लगा कि कई दिनों के 
बाद अहमद मोहम्मद हनीफ खान द्वारा एक अच्छा काम हाथ में लिया गया ह ैऔर उन्हें लगा कि हर 
नागरिक को इसमें उनका सहयोग करना चाहिए। इसलिए कलंब शहर के प्रसिद्ध वकील शरीफ मोहम्मद 
यूसुफ बोम्बे के नेततृ्व में, कई नागरिकों, जैसे अयूब गुलाम रसूल कोइलकर, असलम अहमद पानसरे, 
फुकन ख्वाजा कुरैशी, सादाब, मरुाब पानसरे, फहीम हामिद डोंगरे, रमीज सिराज बुबेरे, फौजान अहमद 
खान, नदीम रहमान मस्ते, वसीम गफूर लोगाडे, सलीम हसन मिया तम्बोली, नसीम हामिद कोइलकर, 
शकील अब्दुल हमीद कोइलकर, दानिस मसु्ताक डोंगरे, सलीम इब्राहिम खैक, तौसीफ मैनुद्दीन बोम्बे, 
साहिल साबिर लोगाडे, नदीम अब्दुल रज्जाक तम्बोली, राशिद दादा मियां थानगे, जैद मैनोद्दीन बोम्बे 
ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के तहत वक्फ याचिका संख्या 33/2019 में मकुदम े
में उन्हें पक्षकार बनाने के लिए प्रक्रिया के माध्यम से याचिका दायर की ह।ै वर्तमान याचिका भी वक्फ 
ट्रिब्यूनल के विचाराधीन ह।ै

जल्द ही महाराष्ट्र वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद ऊपर बताए गए 20 याचिकाकर्ताओ ंको 
इस मामले में शामिल किया जाएगा और कोर्ट के समक्ष जांच के बाद गबन के संबंध में, संपत्ति का 
गबन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ, उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सभी याचिकाकर्ताओ ंको 
उम्मीद ह ैकि उन्हें मतुवल्ली (संरक्षक) के पद से निष्कासित कर दिया जाएगा और मस्जिद का प्रबंधन, 
प्रबंधन समिति को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

आक्षेपित समाचार लेख में लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने आरोप 
लगाया है कि प्रतिवादी ने झूठे, निराधार और अपमानजनक समाचार लेख प्रकाशित किए हैं। उनके 
अनुसार, आक्षेपित लेख न केव ल एक न्यायाधीन कानूनी मामले की अदालती कार्यवाही की गलत 
रिपोर्टिंग का स्पष्ट मामला है, बल्कि इसे मामले के स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय और न्याय किए जाने 
पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से भी प्रकाशित किया गया है। शिकायतकर्ता ने आगे 
कहा है कि प्रतिवादी अखबार, औरंगाबाद में प्रकाशित होता है और दुर्भावनापूर्ण, इसकी हार्ड कॉपी 
भेजी गई और करजत के पूरे तालुका के साथ-साथ गांव कलंब में वितरित की गई, जो औरंगाबाद 
से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी द्वारा सही और 
सटीक तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया और न ही उसके द्वारा प्रकाशन पूर्व 
सत्यापन किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आक्षेपित लेख से उन्हें अपूरणीय क्षति 
पहुंची है और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। आक्षेपित लेख के प्रकाशन के बाद में, उनसे कई 
व्यक्तियों द्वारा संपर्क  किया गया और इस बारे में उनसे पूछताछ की गई और उनकी अवमानना के 
साथ-साथ उनकी हंसी उड़ाई गई। मुस्लिम समुदाय के साथ-साथ पूरे समाज में उनकी प्रतिष्ठा और 
साख खराब हुई। 

शिकायतकर्ता ने कहा ह ैकि उसने 01.11.2019 को प्रतिवादी संपादक से तत्काल उपचारात्मक 
कार्रवाई करने का अनुरोध किया, लेकिन प्रतिवादी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने परिषद से 
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इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया ह।ै 

कोई जवाब नहीं 

संपादक, न्याय निवादा-एएसए गेला अथेवाड़ा, औरंगाबाद को दिनांक 3.3.2020 को कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन दिनांक 12.2.2021 को समयबद्ध अनसु्मारक जारी करने के 
बावजदू कोई जवाब नहीं मिला।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 18.4.2023 को मुबंई में और बाद में 27.6.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के 
समक्ष सनुवाई के लिए आया था। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता, श्री इब्राहिम दशेमखु वर्चुअल मोड के 
जरिये पेश हुए, प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

दिनांक 20.12.2019 की यह शिकायत, श्री मोहम्मद आरिफ अब्दुल कादिर भाईजी, मतुवल्ली 
कलंब जामा मस्जिद, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र द्वारा संपादक, न्याय निवादा-एएसए गेला अथेवाड़ा, मराठी 
साप्ताहिक, औरंगाबाद के खिलाफ दिनांक 25.10.2019 के अकं में कथित रूप से झठेू, निराधार और 
अपमानजनक लेख प्रकाशित करने के लिए दर्ज़ की गई ह।ै शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं ह,ै लेकिन उनके 
वकील, श्री दशेमखु वर्चुअल मोड से मौजदू हैं। श्री दशेमखु ने कहा ह ैकि मो. आरिफ अब्दुल कादिर 
भाईजी एक प्रतिष्ठित संरक्षक (इमाम) हैं और पिछले कई वर्षों से ईमानदारी और लगन से एक संरक्षक 
(इमाम) के रूप में काम कर रह ेहैं। हालांकि, उसी गांव के अहमद मोहम्मद हनीफ खान ने प्रतिवादी 
अखबार के कार्यालय से संपर्क  किया जो गांव से लगभग 400 किलोमीटर दरू स्थित ह ैऔर संपादक 
को झठूी जानकारी दी ह ैकि शिकायतकर्ता ने जामा मस्जिद सनु्नी की करोड़ों रुपये की वक्फ संपत्ति को 
अपना बताकर बेच दिया ह।ै शिकायतकर्ता के अनसुार ये आरोप परूी तरह से गलत हैं। उसके द्वारा बेची 
गई संपत्ति उसकी अपनी संपत्ति ह,ै जो उसे उसके पिता द्वारा दी गई थी।  उक्त श्री अहमद मोहम्मद हनीफ 
खान ने महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड में जांच के लिए एक शिकायत दर्ज की ह,ै जिसमें यह प्रार्थना की गई ह ै
कि मतुवल्ली को निलंबित कर दिया जाए और संपत्ति के रखरखाव के लिए एक समिति का गठन किया 
जाए। आवेदन की संख्या 33/2019 ह।ै   यह लंबित ह।ै समाचार में यह कहा गया ह ैकि कई व्यक्तियों ने 
याचिका दर्ज़ की ह ैकि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदशे 1 नियम 10 के तहत उक्त कार्यवाही में उन्हें 
पक्षकार बनाया जा सकता ह।ै आगे यह कहा गया ह ैकि जल्द ही उन्हें याचिका में एक पक्ष के रूप में जोड़ा 
जाएगा। प्रतिरूपण (impersonation) के संबंध में जांच की जाएगी और दोषियों को निष्कासित कर 
दिया जाएगा।  शिकायतकर्ता ने कहा ह ैकि ये आरोप झठेू हैं और इनसे उनकी प्रतिष्ठा को नकुसान और 
अपरूणीय क्षति पहुचंी ह।ै प्रतिवादी ने समाचार प्रकाशित करने से पहले तथ्यों का सत्यापन नहीं किया ह ै
और दरु्भावनापरू्ण इराद ेसे लोगों के बीच समाचार की प्रतियां वितरित की हैं। शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी 
को इस विषय में लिखा, लेकिन प्रतिवादी ने जवाब नहीं दिया।

सचिवालय द्वारा जारी नोटिस प्रतिवादी को दिए गए हैं। पिछली बार भी प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व 
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किसी ने नहीं किया। आज, फिर प्रतिवादी उपस्थित नहीं ह।ै  प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता द्वारा उन्हें भेजे 
गए पत्र का भी जवाब नहीं दिया ह।ै  इस प्रकार प्रतिवादी समाचारपत्र ने प्रेस परिषद का सम्मान न 
करते हुए हकेड़ी (arrogance) दिखाई ह।ै हालांकि, वक्फ याचिका 33/2019 वक्फ बोर्ड के समक्ष 
लंबित ह ैऔर इसलिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 (3) के अनसुार, प्रेस परिषद इस 
मामले में जांच शरुू नहीं कर सकती ह।ै वक्फ बोर्ड मामले के गणु-दोष के आधार पर अपना फैसला 
दगेा।  हालांकि, प्रतिवादी का शिकायतकर्ता के वर्तन को प्रकाशित करना सर्वोत्तम पत्रकारिता मानकों 
के अनरुूप होगा। शिकायतकर्ता के वकील, श्री दशेमखु ने कहा कि शिकायतकर्ता का वक्तव्य, संपादक, 
न्याय निवादा-एएसए गेला एथेवाडा को दो सप्ताह के भीतर अग्रेषित किया जाएगा। संपादक न्याय  
निवादा-एएसए गेला अथेवाड़ा को उक्त वर्तन प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, किसी प्रमखु स्थान पर 
प्रकाशित करना चाहिए। यह आदशे परिषद द्वारा इसके अनसुमर्थन पर पक्षकारों को भेजे गए पत्र की 
तारीख से प्रभावी होगा।

जांच समिति परिषद से संस्तुति करती ह ै कि वह उपर्युक्त टिप्पणियों और निदशेों के साथ इस 
शिकायत को समाप्त करे।    

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं 
निष्कर्षों को स्वीकार करती ह ैऔर समिति की रिपोर्ट को अगंीकार करती ह ैतथा उपर्युक्त टिप्पणियों और 
निदशेों के साथ मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती ह।ै 

*******

प्रेस और नैतिकता
न्यायनिर्णय 

दिनांकित 21.08.2023

क्रम स.ं 18� फ़ाइल सखं्या 636/2021-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता     प्रतिवादी
श्री फारुख अल्लारखिया
बांद्रा (पश्चिम), मुबंई,
महाराष्ट्र

1.	 संपादक,
	 इडंिया अनबाउंड
	 ठाण,े महाराष्ट्र

2.	 श्री संदीप शिदं,े
	 रिपोर्टर, इडंिया अनबाउंड,
	 ठाण,े महाराष्ट्र 
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तथ्य

यह शिकायत दिनांक 16.09.2021 को श्री फारुख अल्लारखिया, बांद्रा, मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा 
इडंिया अनबाउंड समाचार पत्र के रिपोर्टर, श्री संदीप शिंदे के खिलाफ दिनांक 28 जून, 2021 से 4 
जुलाई, 2021 तक के अंकों में “म्हाड़ा और बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से हो 
रहे अवैध निर्माण” शीर्षक के तहत कथित रूप से एक फ़र्जी और अपमानजनक समाचार प्रकाशित 
करने के लिए दर्ज की गई ह।ै 

समाचार में बताया गया था कि 25 जून, 2021 को बीएमसी वार्ड ए.जी.पी.ओ., अशफा बिल्डिंग 
के पास ठेकेदार, भवन मालिक और BMC, MHADA अधिकारियों की मिलीभगत के कारण कुछ 
महीनों से अवैध निर्माण किए जा रह ेथे। यह इमारत गिर गई और इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से 
घायल हो गए हैं। यह बताया गया था कि यह अंदाज़ा लगाया गया ह ैकि चार लोगों ने अपनी जान भी 
गंवाई ह।ै इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए, BMC, और MHADA को कई शिकायतें की गई हैं, 
लेकिन उनके वाणिज्यिक / वित्तीय मनुाफ़ों के कारण, उन्होंने इस अवैध निर्माण को नहीं रोका।

शिकायतकर्ता ने कहा ह ैकि वह मुंबई में स्थित अशफा बिल्डिंग का मकान मालिक ह।ै उन्होंने 
कहा ह ै कि ‘इडंिया अनबाउंड’ के रिपोर्टर, श्री संदीप शिंदे ने, उनसे की गई ंअपनी, अनुचित मांगों 
को पूरा नहीं करने पर उन्हें परेशान किया। शिकायतकर्ता ने कहा ह ै कि प्रतिवादी शिकायतकर्ता को 
गंभीर परिणाम भगुतने के लिये परेशान कर रहा ह।ै उन्होंने प्रस्तुत किया ह ैकि एक पुरानी इमारत होने 
के नाते, उनकी इमारत का एक छोटा सा हिस्सा, 25 जून, 2021 को ढह गया और इमारत की स्थिति 
को जानते हुए, उन्होंने (शिकायतकर्ता ने) एक कमजोर हिस्से को खाली कर दिया और इस घटना में 
कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद प्रतिवादी ने एक बेहद उत्तेजक और आक्रामक समाचार 
लेख प्रकाशित किया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें लगने का और 4 लोगों के मलबे के नीचे जिंदा 
दफन होने का दावा किया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा ह ैकि प्रतिवादी ने सरकारी अधिकारियों 
(BMC, MHADA) पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया ह।ै शिकायतकर्ता ने कहा ह ैकि इस खबर को दशे 
के कई प्रमखु समाचार चनैलों और मीडिया घरानों द्वारा कवर किया गया था और स्पष्ट रूप से कहा गया 
था कि कोई घायल नहीं हुआ ह ैन ही कोई हताहत हुआ ह,ै लेकिन श्री संदीप शिदं ेने एक बेहद उत्तेजक 
और आक्रामक समाचार प्रिंट किया ह,ै जिसमें यह दावा किया गया ह ैकि कई लोगों को गंभीर चोटें आई 
हैं और 4 लोग मलबे के नीचे जिंदा दफन हो गए हैं।  उन्होंने कहा ह ैकि उन्होंने वर्क  ऑर्डर सरेंडर कर 
दिया ह ैऔर तब से उनकी बिल्डिंग में कोई काम नहीं चल रहा ह।ै लेकिन श्री संदीप शिदं ेएक बार फिर 
अपनी मांगों को परूा करने के लिए उन पर दबाव डाल रह ेहैं। शिकायतकर्ता ने 16.09.2021 को प्रतिवादी 
समाचारपत्र का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने परिषद से अनरुोध किया ह ै
कि वह श्री संदीप शिदं ेको प्रेस की साख का दरुुपयोग करने और तथ्यों की पषु्टि किए बिना झठूी अतिरंजित 
खबरें प्रकाशित करने से रोके।
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इडंिया अनबाउंड के रिपोर्टर, श्री सदंीप शिंदे द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य 

प्रतिवादी, श्री संदीप शिदं,े रिपोर्टर, इडंिया अनबाउंड ने मुबंई में 18.4.2023 को सनुवाई के समय 
सौंपे गए अपने अदिनांकित उत्तर के माध्यम से कहा कि उक्त इमारत में अवैध निर्माण किए गए थे, इसलिए 
एक सच्चे नागरिक के रूप में उन्होंने 28 मई 2021 को शिकायत संख्या 0722589574 दर्ज करके, 
BMC, प्राधिकरण और MHADA से संपर्क  किया और उक्त शिकायत का संज्ञान लेने के बाद, BMC, 
और MHADA अधिकारियों द्वारा उक्त परिसर में अवैध कार्य को परूी तरह से रोक दिया गया। प्रतिवादी 
के अनसुार, इमारत परिसर खाली करने के लिए BMC और MHADA से शिकायत मिलने के बाद, 
किसी भी वाणिज्यिक और आवासीय लोगों ने परिसर खाली नहीं किया। कुछ दिनों के बाद सक्षम 
प्राधिकारी से कोई आदशे प्राप्त किए बिना अवैध निर्माण फिर से किए गए। उन्होंने आगे कहा कि ठेकेदार 
द्वारा लाए गए मजदरू, जो परिसर के अदंर काम कर रह ेथे, उक्त इमारत की पहली मजंिल पर रह रह ेथे। 25 
जनू 2021 को उक्त इमारत का हिस्सा ढह गया और वे घटना को कवर करने और सही खबर प्राप्त करने के 
लिए वहां गये। अग्निशमन अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद उन्हें पता चला कि कुछ हताहत 
हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया और मलबे के नीचे से कुछ शव भी निकाले गए हैं। उन्होंने आगे कहा 
ह ैकि जब वह परूी खबर को कवर कर रह ेथे, तो ठेकेदार द्वारा कुछ लोगों को भेजा गया, जो उक्त परिसर 
में अवैध निर्माण कर रह ेथे, उन्होंने सीध ेउनके हाथों से सेल फोन छीन लिया और उनमें से 4 से 5 लोगों 
ने उन्हें बहुत बरुी तरह से पीटना शरुू कर दिया। घटना के दौरान, BMC अधिकारी और फायर ब्रिगेड 
अधिकारी भी मौजदू थे, लेकिन वे स्थिति को संभालने में व्यस्त थे। सेल फोन छीनने वाले ने सभी वीडियो 
और छवियों को हटा दिया और इसे जमीन पर फें क दिया और उन्होंने उसे भी जमीन पर धकेल दिया 
और मौके से भाग गए। उन्होंने कहा कि घटना के बाद उन्होंने परिसर के अदंर किए गए अवैध निर्माण के 
खिलाफ शिकायत उठाकर BMC अधिकारियों से संपर्क  किया, जिस पर BMC और MHADA दोनों 
ने इस मदु्दे को स्वीकार किया और इमारत को सील कर दिया। उन्होंने आगे कहा ह ैकि घटना के बाद उन्होंने 
फिर से MHADA प्राधिकरण को एक पत्र लिखा कि प्राधिकरण द्वारा किस तरह का कार्य आदशे पारित 
किया गया था, जिस पर दो महीने बाद उन्होंने जवाब दिया, कि वर्क  ऑर्डर रंग करने और प्लंबर का काम 
करने के लिए था और फिर जब उन्होंने MHADA प्राधिकरण से पछूा कि जब वर्क  ऑर्डर केव ल रंग 
करने और नलसाजी के काम के लिए था तो इमारत के बीम और कॉलम क्यों हटा दिये गए थे, जिसका 
उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया ह।ै प्रतिवादी ने कहा ह ैकि उक्त परिसर के एनओसी धारक ने गलत 
इराद ेसे गामदेवी पलुिस स्टेशन से संपर्क  किया और उसके खिलाफ झठूी मौखिक शिकायत दर्ज की और 
उस पर अनौपचारिक रूप से अपनी लिखित शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला, जिससे उसने 
इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह इमारत और परूी संपत्ति बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की ह ैऔर शिकायतकर्ता 
उक्त परिसर का काननूी मकान मालिक नहीं ह ैऔर इमारत के निर्माण के दौरान, MHADA अधिकारियों 
ने श्री सलमान अल्ताफ पोरबंदरवाला और श्री जयानंद डी शटे्टी को एनओसी धारक बनाया था, न कि 
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शिकायतकर्ता को। प्रतिवादी ने आगे कहा ह ैकि उसने काननूी तरीके से और आरटीआई के उचित माध्यम 
से, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कई शिकायतें दर्ज की हैं और कोई भी पत्र या शिकायत, शिकायतकर्ता 
को संबोधित नहीं की गई थी और शिकायतकर्ता शिकायतों का हिस्सा नहीं था, इसलिए उसने किसी भी 
तरह शिकायतकर्ता को परेशान नहीं किया ह ैऔर उसने कभी भी शिकायतकर्ता का नाम भी नहीं सनुा ह।ै  
इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोप फर्जी, निराधार और निर्मम हैं। उन्होंने आगे कहा ह ै
कि उन्होंने अपने अखबार में जो कुछ भी छापा ह,ै वह फायर ब्रिगेड अधिकारियों से प्राप्त पत्र के अनसुार 
ह,ै जो घटना के दिन मौजदू थे। उन्होंने कहा ह ैकि उनके पास सभी पत्र, संबंधित अधिकारियों के जवाब, 
शिकायतें, वीडियो, चित्र और घटना से संबंधित अन्य दस्तावेज हैं। उनका उद्देश्य केव ल परिसर में की गई 
अवैध गतिविधि को उजागर करना था।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला मुबंई में 18.4.2023 को जांच समिति के समक्ष सनुवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता 
की ओर से किसी के पेश नहीं होने के कारण मामले की सनुवाई स्थगित कर दी गई।  

यह मामला 27.6.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष फिर से सनुवाई के लिए आया। 
शिकायतकर्ता की ओर से फिर से कोई पेश नहीं हुआ, जबकि प्रतिवादी, श्री संदीप शिदं,े वीडियो 
कॉन्फ्रें सिंग के माध्यम से उपस्थित थे।

शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से उपस्थित नहीं ह।ै पिछली बार भी उनका 
प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। इसलिए अनुपस्थिति के कारण जांच समिति परिषद से शिकायत 
खारिज करने की संस्तुति करती ह।ै

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं 
निष्कर्षों को स्वीकार करती ह ैऔर समिति की रिपोर्ट को अगंीकार करती ह ैतथा अनपुस्थिति के कारण 
शिकायत को खारिज करने का निर्णय लेती ह।ै 

*******
स्वः प्रेरणा से सजं्ञान

न्यायनिर्णय 
दिनांकित 21.08.2023

क्रम स.ं 19� फ़ाइल स.ं 2/स्व-प्रेरणा/2020-ए-पीसीआई

दैनिक भास्कर, दिल्ली ससं्करण द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के सबंंध में स्वः प्रेरणा से 
सजं्ञान।
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तथ्य

भारतीय प्रेस परिषद के संज्ञान में आया ह ै कि दनैिक भास्कर, दिल्ली संस्करण द्वारा दिनांक 
14.7.2020, 18.7.2020, 19.7.2020, 21.7.2020, 27.8.2020 के अकंों में विभिन्न अश् लील 
और असभ्य विज्ञापन प्रकाशित किए गए, जो प्रथम दृष्टया पत्रकारिता के आचरण के मानक -2022 के  
मानक-2 (iv), (v) और (xiv) अर्थात,् ‘‘विज्ञापन’’ का उल्लंघन करते हुए पाए गए, जो इस प्रकार पठनीय ह:ै-

2(iv)	 “जो विज्ञापन औषधि और चमत्कारित उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 
(2002 में संशोधित) या किसी अन्य काननू के उपबंधों का उल्लंघन करें, उन्हें अस्वीकार कर 
दिया जाना चाहिए ।”

2(v)	 “समाचारपत्रों को ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करना चाहिए जिसमें कुछ भी गैरकाननूी 
या अवैध हो, या सार्वजनिक शालीनता, सदृची सद्रुचि या पत्रकारिता नीति या औचित्य के 
विपरीत हो |”

2(xiv)	 “गपु्त प्रलोभन के संकेतक, अमर्यादित भाषाओ ंका इस्तेमाल करते हुए स्वास्थ्य और शारीरिक 
फिटनेस सेवाओ ंके वर्गीकृत विज्ञापन, काननू के साथ-साथ आचारनीति का भी उल्लंघन 
करते हैं। समाचारपत्र को इस तरह के विज्ञापन की जांच के लिए एक तंत्र अपनाना चाहिए 
ताकि यह सनुिश्चित किया जा सके कि प्रलोभानकारी विज्ञापन न दिये जाए।ं”

(प्रतिवादी समाचारपत्र, दनैिक भास्कर द्वारा भ्रामक विज्ञापनों का प्रकाशन 07.09.2020 और 
20.01.2021 के बीच भी परिषद के संज्ञान में आया था)।  

कोई उत्तर नहीं

परिषद ने मामले का स्व: प्रेरणा से संज्ञान लिया और दैनिक भास्कर के संपादक को चंडीगढ़ 
तथा नई दिल्ली के पते पर दिनांक 20.10.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किये गए। नई दिल्ली 
के पते पर जारी कारण बताओ नोटिस डाक अधिकारियों से लौट आया ह,ै जिस पर टिप्पणी “Left” 
लिखी हुई ह।ै इसके बाद, इसे 28.12.2020 को प्रतिवादी को ईमेल किया गया, लेकिन 20.1.2021 
को समयबद्ध अनुस्मारक जारी करने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं मिला।

इसके अलावा, परिषद के संज्ञान में आया ह ैकि प्रतिवादी समाचारपत्र ने अपने दिनांक 20.1.2022, 
22.1.2022, 28.1.2022, 31.1.2022, 3.2.2022, 1.4.2022, 2.4.2022, 6.4.2022, 12.4.2022, 
19.4.2022, 20.4.2022, 22.4.2022, 23.4.2022, 26.4.2022, 29.4.2022 और 30.04.2022 
के अकंों में निरंतर भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित किए हैं।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 31.5.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष फिर से सनुवाई के लिए आया। 
प्रतिवादी समाचारपत्र का प्रतिनिधित्व उनके अधिवक्ता, श्री निर्मल मिश्रा द्वारा किया गया। 
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भारतीय प्रेस परिषद के संज्ञान में आया ह ै कि दनैिक भास्कर, दिल्ली संस्करण द्वारा दिनांक 
14.7.2020, 18.7.2020, 19.7.2020, 21.7.2020, 27.8.2020 के अकंों में विभिन्न अश् लील 
और असभ्य विज्ञापन प्रकाशित किए गए, जो प्रथम दृष्टया पत्रकारिता के आचरण के मानक -2022 के  
मानक-2 (iv), (v) और (xiv) अर्थात,् विज्ञापन का उल्लंघन करते हुए पाए गए, जो इस प्रकार पठनीय 
ह:ै-

2(iv)	 “जो विज्ञापन औषधि और चमत्कारित उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 
(2002 में संशोधित) या किसी अन्य काननू के उपबंधों का उल्लंघन करें, उन्हें अस्वीकार कर 
दिया जाना चाहिए।”

2(v)	 “समाचारपत्रों को ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करना चाहिए जिसमें कुछ भी गैरकाननूी 
या अवैध हो, या सार्वजनिक शालीनता, सदृची सद्रुचि या पत्रकारिता नीति या औचित्य के 
विपरीत हो।”

2(xiv)	 “गपु्त प्रलोभन के संकेतक, अमर्यादित भाषाओ ंका इस्तेमाल करते हुए स्वास्थ्य और शारीरिक 
फिटनेस सेवाओ ंके वर्गीकत विज्ञापन, काननू के साथ-साथ आचारनीति का भी उल्लंघन करते 
हैं। समाचारपत्र को इस तरह के विज्ञापन की जांच के लिए एक तंत्र अपनाना चाहिए ताकि यह 
सनुिश्चित किया जा सके कि प्रलोभानकारी विज्ञापन न दिये जाए।ं”

	 वे औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा 3 
(एच) का भी उल्लंघन करते हैं। इसका प्रासंगिक अशं निम्नानसुार ह:ै-

3.	 कुछ रोगों और विकारों की चिकित्सा के लिए कुछ औषधियों के विज्ञापन का  
प्रतिषेध- इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, किसी ऐसे विज्ञापन 
के प्रकाशन में भाग नहीं लेगा जिसमें किसी औषधि के प्रति निर्देश, ऐसे शब्दों में किया 
गया है जिनसे यह धारणा बनती है या यह प्रकल्पित है कि वह औषधि निम्नलिखित के 
लिए प्रयोग में लाई जा सकती है,-

(क)	स्त ्रियों का गर्भपात कराना अथवा स्त्रियों में गर्भधारण का निवारण; अथवा

(ख)	 लैंगिक आनन्द के लिए मनषु्यों की क्षमता बनाए रखना या उसे बढ़ाना; अथवा 

(ग)	स्त ्रियों के ऋतसु्त्राव विकारों को ठीक करना; अथवा

(घ) 	 अनसुचूी में विनिर्दिष्ट किसी रोग, विकार या दशा का, अथवा किसी ऐसे अन्य रोग, विकार या दशा 
(उसे चाह ेजो कहा जाए) का, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किए 
जाए,ं निदान, रोगमकु्ति, उसमें कमी करना या उसकी चिकित्सा या निवारण।

दैनिक भास्कर को नोटिस जारी किए गए थे, हालांकि, दैनिक भास्कर द्वारा कोई जवाब दर्ज नहीं 
किया गया ह।ै दैनिक भास्कर के अधिवक्ता, श्री निर्मल मिश्रा आज उपस्थित हैं। उनका कहना ह ैकि 
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यह सच ह ैकि वास्तव में इस तरह के विज्ञापन दनैिक भास्कर द्वारा प्रकाशित किए गए हैं।  उन्होंने जांच 
समिति को आश् वस्त करने की कोशिश की कि भविष्य में इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित नहीं किए 
जाएंगे और प्रकाशक एवं संपादक द्वारा इस संबंध में एक वचनबंध दिया जाएगा।  जांच समिति की राय 
में इस तरह के वचनबंधों से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता ह।ै  जांच समिति ने इससे पहले दैनिक भास्कर 
के इसी तरह के वचनबंध को स्वीकार किया था, जब उसने टेली-फ्रेंडशि प, विज्ञापन प्रकाशित किये 
थे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता ह ैकि दैनिक भास्कर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा ह।ै दैनिक भास्कर ने 
यह विज्ञापन प्रकाशित नहीं किए होते अगर वचनबंध ने दैनिक भास्कर को समझदार बना दिया होता, 
तो परामर्शदाता ने आग्रह किया कि वचनबंध देने के लिए अंतिम अवसर दिया जाए।  समिति ऐसा 
अवसर दनेे की इच्छु क नहीं ह।ै कुछ विज्ञापनों में लंबाई बढ़ाने का वादा किया गया ह।ै  इस बारे में कोई 
विचार नहीं दिया गया ह ैकि दवा की सामग्री क्या ह ैऔर इसे कहां निर्मित किया जाता ह।ै इसका पता 
नहीं ह ैकि कें द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने इस दवा को कोई मंजूरी दी ह ैया 
नहीं।  इसी तरह अन्य विज्ञापन भी हैं, जिनमें अश् लील, अभद्र यौन भावनाएं झलकती हैं।  ये पूरी तरह 
से भ्रामक विज्ञापन हैं और यह संभव ह ैकि वे स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकते हैं। ये विज्ञापन, लोगों 
के स्वास्थ्य को नुकसान पहुचंा सकते हैं। इनमें से कुछ विज्ञापन नीचे दिए गए हैं:-

यह दरु्भाग्यपरू्ण ह ै कि यद्यपि भारतीय प्रेस परिषद ने बार-बार समाचारपत्रों का ध्यान, पत्रकारिता 
के आचरण के मानकों के उपर्युक्त मानकों की ओर आकर्षित करते हुए आदशे पारित किए हैं और उन्हें 
आगाह किया ह ैकि उन्हें अश् लील, अभद्र और भ्रामक विज्ञापनों को प्रकाशित करने से बचना चाहिए, 
फिर भी वें समाचारपत्र ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करते जा रह ेहैं। यह जनहित के प्रति परूी तरह उदासीनता 
को दर्शाता ह।ै  समाचारपत्रों का लोगों के प्रति कर्तव्य ह।ै लोगों के जीवन में उनकी बड़ी भमूिका होती ह।ै  
उनसे यह अपेक्षा की जाती ह ैकी वे मलू्यवान जानकारी पहुचँाए, ताकि उनके दिमाग को समदृ्ध बनाया जा 
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सके। उन्हें लोगों को शिक्षित करना चाहिए। कुछ समाचारपत्रों ने इन प्रसिद्ध सिद्धांतों को अपनी सोच से 
मिटा दिया ह।ै आदर्श रूप से, उनके पास एक तंत्र होना चाहिए, जिससे ऐसे विज्ञापनों को हटा दिया जाए। 
हर किसी को लगेगा कि क्या इन अखबारों पर घटिया व्यापार का कब्जा हो गया ह।ै यदि ऐसा होगा, तो 
यह समाचारपत्र उद्योग के भविष्य के लिए शभु संकेत नहीं ह।ै

इन परिस्थितियों में जांच समिति परिषद से दैनिक भास्कर, दिल्ली संस्करण की परिनिदा करने 
की संस्तुति करती ह।ै इस आदेश की एक प्रति महानिदेशक, कें द्रीय संचार ब्यूरो, नई दिल्ली और 
निदेशक, सूचना और जनसंपर्क  विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को उचित कार्रवाई के 
लिए अग्रेषित की जाए। 

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं 
निष्कर्षों को स्वीकार करती ह ैऔर समिति की रिपोर्ट को अगंीकार करती ह ैतथा प्रतिवादी समाचारपत्र 
"दनैिक भास्कर", दिल्ली संस्करण  की परिनिदा  करने का निर्णय लेती ह।ै

*******

न्यायनिर्णय 
दिनांकित 21.08.2023

क्रम स.ं 20� फ़ा. न.1641/स्व-प्रेरणा/2020-ए-पीसीआई

दैनिक भास्कर, दिल्ली ससं्करण द्वारा समाचार के रूप में विज्ञापन के प्रकाशन के सबंंध में स्वत: 
सजं्ञान।
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तथ्य

भारतीय प्रेस परिषद ने दनैिक भास्कर, दिल्ली संस्करण के दिनांक 9.6.2020 के अकं में "बार-बार 
हो रही दाद को मिटाने के लिए सपट लोशन सबसे अच्छा इलाज" शीर्षक के तहत समाचार के रूप में 
प्रकाशित एक विज्ञापन पर गौर किया ह ैजिसमें यह उल्लेख किया गया ह ैकि बार-बार होने वाले दाद को 
ठीक करने के लिए सपट लोशन सबसे अच्छा उपचार ह।ै 120 साल परुाना सपट डॉक्टर स्किन लोशन 
प्रभावी रूप से बीमारी को ठीक करता ह।ै इसकी उत्प्रेरक क्रिया, मतृ त्वचा को परूी तरह से हटा दतेी ह।ै 

इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए, प्रतिवादी समाचारपत्र को दिनांक 30.06.2020 को कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया।

जांच समिति द्वारा इस मामले की सनुवाई 11.12.2020, 19.2.2021, 20.9.2022 और 
14/15.12.2022 को की गई।

जांच समिति ने 15.12.2022 की अपनी बैठक में दनैिक भास्कर को, निदशे दिया कि वह दनैिक 
भास्कर की ओर से जिम्मेदार और प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, निम्नलिखित वचनबंध 
दाखिल करे: 

वचनबंध

1.	 “जैसा कि भारतीय प्रेस परिषद की जांच समिति द्वारा 14.12.2022 को निदशेित किया गया ह,ै 
प्रतिवादी शदु्धिपत्र प्रकाशित करने का वचन दगेा। शदु्धिपत्र की एक प्रति इसके साथ संलग्न की गई 
ह ैऔर अनलुग्नक-1 के रूप में अकंित की गई ह।ै

2.	 कि यह निवेदन प्रामाणिक और न्याय हित में किया गया ह।ै

3.	 यह कि प्रतिवादी यह सुिनिश् चत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कि ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न 
न हो, अर्थात इसका अर्थ यह ह ैकि समाचार के रूप में ऐसे विज्ञापन, भविष्य में प्रकाशित नहीं किए 
जाएगंे।”

समिति दनैिक भास्कर को आगे निदशे दतेी ह ैकि वह दनैिक भास्कर की ओर से जिम्मेदार और 
प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित निम्नलिखित शदु्धिपत्र दाखिल करे।  

शुद्धिपत्र

“दैनिक भास्कर के 09.06.2020 को नई दिल्ली संस्करण के पषृ्ठ 4 पर समाचार के रूप में 
प्रकाशित विज्ञापन के लिए शदु्धिपत्र”

एक समाचार के रूप में एक औषधीय तैयारी सपट लोशन, के लिए एक विज्ञापन, अनजाने में 
उसी फ़ॉन्ट, आकार और शीर्षक में प्रकाशित किया गया था, जैसा कि समाचार के प्रकाशन के लिए 
निर्धारित किया गया ह।ै दैनिक भास्कर संपादकीय टीम "सपट लोशन" की प्रभावकारिता का समर्थन 
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नहीं करती ह ैऔर अपने पाठकों को सूचित करना चाहती ह ैकि वे उपर्युक्त तैयारी के संबंध में अपनी 
व्यक्तिगत पसंद को हिसाब से चयन करें। इस प्रकार का प्रकाशन माननीय भारतीय प्रेस परिषद द्वारा 
निर्धारित पत्रकारिता के आचरण के मानको के विरुद्ध ह।ै यह शदु्धिपत्र माननीय भारतीय प्रेस परिषद की 
जांच समिति द्वारा दिनांक 14.12.2022 को मामला सं. 1641/2020/एसएम/ए में पारित आदेश के 
अनुसार प्रकाशित किया गया ह।ै

दनैिक भास्कर द्वारा यह भी आश्   वासन दिया जाता ह ैकि इस तरह के विज्ञापन समाचार के रूप में 
प्रकाशित नहीं किए जाएगंे।

जांच समिति ने चार सप्ताह के भीतर वचनबंध और शदु्धिपत्र दाखिल करने के निदशे के साथ मामले 
को स्थगित कर दिया।  

प्रतिवादी से प्राप्त पत्र 

जांच समिति के आदशे के अनपुालन में, प्रतिवादी के अधिवक्ता, श्री अहमद खान और त्रेहान ने 
अपने दिनांक 18.3.2023 के पत्र के माध्यम से जांच समिति द्वारा 14.12.2022 को पारित निदशे के 
संदर्भ में, दनैिक भास्कर के राष्ट्रीय राजनीतिक संपादक, श्री कुलदीप व्यास के वचनबंध की प्रति प्रस्तुत 
की। 

दनैिक भास्कर के राष्ट्रीय राजनीतिक संपादक, श्री कुलदीप व्यास ने दिनांक 13.2.2023 के अपने 
वचनबंध में आश्वासन दिया ह ैकि ऐस ेविज्ञापन समाचार के रूप में भविष्य में प्रकाशित नहीं किए जाएगंे। 
उन्होंने 20.12.2022 को समाचारपत्र के पषृ्ठ 4 पर इस संबंध में प्रकाशित शदु्धिपत्र की एक प्रति भी प्रस्तुत 
की ह,ै जो इस प्रकार ह;ै

खेद प्रकाश

“9 जनू 2020 को दनैिक भास्कर में सपट लोशन का विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। इसका फारमटे 
भारतीय प्रेस परिषद के मानदडंों के आधार पर सहीं नहीं था, इसके लिए हम खदे प्रकट करते हैं।”  

यह प्रस्तुत किया जाता ह ैकि सक्षम प्राधिकारी ने शदु्धिपत्र का अवलोकन किया और उनकी राय यह 
थी कि समाचारपत्र में प्रकाशित शदु्धिपत्र, जांच समिति के निदशे के अनरुूप नहीं ह।ै भविष्य में इस तरह 
के विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने का आश्   वासन शदु्धिपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया ह।ै इसके अलावा, 
अनजाने में प्रकाशित किये जाने का संदर्भ भी नहीं दिया गया ह।ै 'सपट लोशन' की प्रभावकारिता के 
समर्थन और पाठकों की पसंद का संदर्भ भी नहीं दिया गया ह।ै इस प्रकार उक्त शदु्धिपत्र को स्वीकार नहीं 
किया जाता ह।ै इसलिए, प्रतिवादी को परिषद के दिनांक 8.5.2023 के पत्र के माध्यम से, जांच समिति 
के निदशे के अनसुार, समचुित शदु्धिपत्र प्रकाशित करने और परिषद को इसकी एक प्रति भेजने के लिए 
कहा गया। 
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प्रतिवादी से प्राप्त अगला पत्र 

प्रतिवादी समाचारपत्र, “दनैिक भास्कर” के परामर्शदाता, अहमद खान और त्रेहान ने दिनांक 
19.6.2023 के अपने पत्र के माध्यम से 14-15 दिसंबर, 2022 को पारित जांच समिति के निदशे के संदर्भ 
में, दनैिक भास्कर द्वारा दिनांक 19.5.2023 के अकं में प्रकाशित शदु्धिपत्र की एक प्रति अग्रेषित की ह,ै 
जो इस प्रकार ह:ै

शुद्धिपत्र

“दनैिक भास्कर के 09.06.2020 को नई दिल्ली संस्करण के पषृ्ठ 4 पर एक समाचार के रूप में 
प्रकाशित विज्ञापन के लिए शदु्धिपत्र।”

औषधीय तैयारी के लिए एक विज्ञापन, सपट लोशन एक समाचार आइटम के रूप में अनजाने 
में उसी फ़ॉन्ट, आकार और शीर्षक में प्रकाशित किया गया था, जैसा कि समाचार वस्तुओ ंके प्रकाशन 
के लिए निर्दिष्ट किया गया ह।ै दनैिक भास्कर की संपादकीय टीम "सपट लोशन" की प्रभावकारिता का 
समर्थन नहीं करती ह ैऔर अपने पाठकों को सचूित करना चाहती ह ैकि वे माननीय भारतीय प्रेस परिषद 
द्वारा निर्धारित पत्रकारिता के आचरण के अपने व्यक्तिगत मानको का प्रयोग करें। यह शदु्धिपत्र माननीय 
भारतीय प्रेस परिषद की जांच समिति द्वारा 14.12.2022 को फ़ाइल सं. 1641/2020/एसएम/ए में पारित 
आदशे के अनसुार प्रकाशित किया गया ह।ै 

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में 26.6.2023 को जांच समिति के समक्ष सनुवाई के लिए आया था। 
प्रतिवादी समाचारपत्र का प्रतिनिधित्व इसके अधिवक्ता, श्री अविनाश शकु्ला और सशु्री फरिहा ए खान 
ने किया। 

15.12.2022 को जांच समिति द्वारा आदशे पारित किया गया था, जिसमें दनैिक भास्कर की ओर 
से जिम्मेदार और प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक वचन बंध प्रस्तुत किया गया था। दनैिक 
भास्कर को निदशे दिया गया था कि वह दनैिक भास्कर की ओर से जिम्मेदार और प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा 
विधिवत हस्ताक्षरित शदु्धिपत्र दाखिल करें। शदु्धिपत्र निम्नानसुार पठनीय था: –

“एक समाचार आइटम के रूप में एक औषधीय तैयारी, सपट लोशन के लिए एक विज्ञापन 
अनजाने में उसी फ़ॉन्ट, आकार और शीर्षक में प्रकाशित किया गया था जो समाचार वस्तुओ ं के  
प्रकाशन के लिए निर्दिष्ट ह।ै  दैनिक भास्कर संपादकीय टीम "सपट लोशन" की प्रभावकारिता का 
समर्थन नहीं करती ह ैऔर अपने पाठकों को उपर्युक्त तैयारी के संबंध में अपनी व्यक्तिगत पसंद का 
उपयोग करने के लिए सूचित करना चाहती ह।ै  इस प्रकार का प्रकाशन माननीय भारतीय प्रेस परिषद 
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द्वारा निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानको के विरुद्ध ह।ै  यह शदु्धिपत्र माननीय भारतीय प्रेस परिषद 
की जांच समिति द्वारा दिनांक 14.12.2022 को एफ.एन.1641/2020/एसएम/ए में पारित आदेश के 
अनुसार प्रकाशित किया गया ह।ै

दैनिक भास्कर द्वारा यह भी आश्   वासन दिया जाता ह ैकि समाचार के रूप में इस तरह के विज्ञापन 
भविष्य में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे।

चूंकि शदु्धिपत्र निदेशानुसार प्रकाशित नहीं किया गया था, इसलिए सचिवालय ने दैनिक भास्कर 
के संपादक को एक पत्र लिखकर दनैिक भास्कर को 08.05.2023 को जांच समिति द्वारा दिए गए 
निदेश के बारे में याद दिलाया । इसके बाद 19 मई 2023 को एक शदु्धिपत्र प्रकाशित किया गया ह।ै  
इसकी एक प्रति जो हमें दिखाई गई ह,ै उसे रिकॉर्ड पर 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया ह।ै इसे दखेते 
हुए जांच समिति परिषद से इस मामले को बंद करने की संस्तुति करती ह।ै

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं 
निष्कर्षों को स्वीकार करती ह ैऔर समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती ह ैतथा मामले को बंद करने 
का निर्णय लेती ह।ै 

*******

न्यायनिर्णय 
दिनांकित 21.08.2023

क्रम स.ं 21-22� फ़ाइल सखं्या एसएम /3/जून/2021-ए-पीसीआई                                                                        
� & एसएम/जून/5/2021-ए-पीसीआई

दैनिक जागरण, दिल्ली ससं्करण द्वारा समाचार के रूप में विज्ञापनों के प्रकाशन के सबंंध में स्व: 
प्रेरणा से सजं्ञान।

तथ्य

1.	 भारतीय प्रेस परिषद ने दैनिक जागरण के दिनांक 10.06.2020 और 16.06.2021 के अंको में 
निम्नलिखित शीर्षको के तहत प्रकाशित दो फ्रं ट पेज सामग्री पर गौर किया:

(1)	 “ग्राफिक एरा की मैत्री को गूगल में 54.80 लाख”, “डिग्री त क ही नहीं सि मटा 
है रिस्ता”,“दुनिया को ग्राफिक एरा का त ोहफा, टाईफाईड  की जाँच  को नई 
टेक्नालजी का आविष्कार”,“ग्राफिक एरा का अत्याधनिक कोविड अस्पताल इसी 
माह”, एक नई पहल, छात्र-छात्राओ को विमानों स घर भेजा”, “टाप सौ की सूची 
में उत्तराखंड की अकेली यूनिवरसिटि है ग्राफिक एरा” और “ग्राफिक एरा में  प्रवेश 
शुरु” और
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(2)	 “जीवन और जीविका बचाने को लकर कर्नाटक सरकार गंभीर”. “किसान, माली, 
मजदूर और कामगारों को सरकार ने दी आर थ्िक मदद”, “राहत पैकेज में राज्य ने रखा 
सबका ख्याल”,“अंतिम संस्कार की समुचित व्यवस्थित”, “उत्तर कर्नाटक ने कोरोना 
वाइरस स व्यवस्थ डंग स लड़ाई लढ़ी” और “दक्षिण कर्नाटक के जिलों की स्थिति को 
बेहतर बनाए रखने पर ज़ोर”.

उपर्युक्त सामग्री, पत्रकारिता के आचरण के मानक 2 (xxvi) जिसमें कहा गया है कि  
“समाचारपत्रों को समाचार जैसे विज्ञापन प्रकाशित करते समय, उन्हें बड़े अक्षरों में ‘विज्ञापन’ शीर्षक  
के साथ मुद्रित करना होगा, जिसका फॉन्ट साइज पृष्ठ पर आने वाले उपशीर्षकों के बराबर हो” का 
उल्लंघन करती है।

मामले का स्व: प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए, परिषद ने 23.06.2021 को संपादक, दनैिक जागरण, 
कानपरु को कारण बताओ नोटिस जारी किया। (फाइल नंबर) एसएम/3/जनू/2021-ए-पीसीआई में)

2. भारतीय प्रेस परिषद ने स्व: प्रेरणा से संज्ञान भी लिया जब इसने गौर किया कि दैनिक जागरण, 
नई दिल्ली संस्करण ने 18.06.2021 के अपने अंक में “तीसरी लहर स बचाने को बच्चों के लिए 
दवा किट जिलों में की रवाना” शीर्षक के तहत  समाचार के रूप में फिर से एक विज्ञापन  प्रकाशित 
किया। 

समाचार लेख में बताया गया कि माननीय मखु्यमतं्री, योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की तीसरी लहर 
से बच्चों और किशोरों को बचाने के लिए 50 लाख दवा की किट जिलों में भेजी। माननीय मखु्यमतं्री 
ने 5 कालीदास मार्ग स्थित अपने आवास से दवा वितरण वाहनों को हरी झडंी दिखाकर रवाना किया।  
मखु्यमतं्री ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में महत्वपरू्ण भमूिका निभाने वाले चिकित्सकों और 
कोरोना वॉरियर्स की प्रशसंा की। उपमखु्यमतं्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी उत्तर 
प्रदशे में बेहतर कोविड प्रबंधन की प्रशसंा की ह,ै जो उत्तर प्रदशे के माननीय मखु्यमतं्री के नेततृ्व में किए 
गए अच्छे कार्य का प्रमाण ह।ै

यह विज्ञापन राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार के काम 
को बढ़ावा दे रहा था। प्रकाशित सामग्री प्रथम दृष्टया, पेड विज्ञापनों का संकेत देती ह,ै जिन्हें समाचार 
के रूप में प्रस्तुत किया गया ह ैऔर इस प्रकार, पत्रकारिता के आचरण के मानक, संस्करण 2020 के 
मानक -2 “विज्ञापन” के खंड (i) और खंड (xxvi) का उल्लंघन करते हैं, जिसमें कहा गया ह ै कि 
“वाणिज्यिक विज्ञापन वैसी ही सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक जानकारी के रूप मे जानकारी के 
समान ही होते ह।ै और भी, विज्ञापन दृष्टिकोण और जीवन के तरीकों को कम से कम उतना ही आकार 
देते ह ै जितना कि अन्य प्रकार की जानकारी और टिप्पणी। पत्रकारिता के औचित्य की मांग ह ै कि  
विज्ञापनों को समाचारपत्र में प्रसारित सामग्री से स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए” और "समाचार 
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के समान विज्ञापन/विज्ञापन प्रकाशित करते समय समाचारपत्रों को क्रमशः मोटे अक्षरों में 'विज्ञापन/
विज्ञापन' शीर्षक के साथ मदु्रित किया जाना चाहिए, जिसका फ़ॉन्ट आकार पषृ्ठ में दिखाई देने वाले उप 
शीर्षकों के बराबर हो।

मामले का स्व: प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए, परिषद ने 28.06.2021 (एसएम/जनू/5/2021- 
ए-पीसीआई) को दनैिक जागरण, दिल्ली संस्करण के संपादक को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

लिखित वक्तव्य 

परिषद के दिनांक 23.06.2021 के कारण बताओ नोटिस के जवाब में, प्रतिवादी संपादक ने 
अपने दिनांक 21.07.2021 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया कि दैनिक जागरण के 
दिनांक 10.06.2021 के अंक में आक्षेपित विज्ञापन को पूरक के रूप में प्रकाशित किया गया था, यह 
समाचारपत्र का पहला पृष्ठ नहीं था जैसा कि उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में उल्लेख 
किया गया है।  उन्होंने आगे कहा कि उपर्युक्त विज्ञापन एक अतिरिक्त पृष्ठ था और यह अलग-अलग 
फ़ॉन्ट और शैली में था, जो स्पष्ट रूप से समाचारपत्र में प्रकाशित समाचारों और रिपोर्टों से अलग 
था। संदेश का शीर्षक लाल रंग में मुद्रित किया गया था, जिससे यह अन्य पृष्ठों पर प्रकाशित बाकी 
समाचार रिपोर्टों से अलग था। उन्होंने आगे कहा कि इसे विज्ञापन के रूप में और अधिक विशिष्ट 
बनाने के लिए कॉलम को रंगीन यानी पीले रंग में प्रस्तुत किया गया था और सभी सामग्री ग्राफिक 
एरा विश् व विद्यालय से संबंधित थी, जिससे यह विशिष्ट विज्ञापन बन गया। उन्होंने कहा है कि रंग 
संयोजन, फ़ॉन्ट और प्रस्तुति की शैली सहित पृष्ठ पूरे के रूप में यह पाठकों के लिए अलग और 
विशिष्ट बन जाता है। उन्होंने कहा है कि इसे समाचार लेखों/रिपोर्टों से अलग बनाने के लिए पृष्ठ के 
निचले भाग में "विज्ञापन" शब्द भी डाला गया था प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि दैनिक जागरण के 
दिनांक 16.06.2021 के अंक में पृष्ठ 5 पर प्रकाशित कर्नाटक सरकार से संबंधित विज्ञापन को फीचर 
के रूप में प्रकाशित किया गया था और यह भारत सरकार की प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति, 2020 
के अनुरूप विपणन पहल का हिस्सा था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य समाचारपत्रों और पत्रिकाओ ं
के माध्यम से प्रिंट मीडिया द्वारा सरकारी अभियानों की विज्ञान, कला, साहित्य, खेल, फिल्म, 
सांस्कृति क मामलों के साथ-साथ समसामयिक मामलों आदि के इच्छित सामग्री या संदेश का 
व्यापक संभव कवरेज सुनिश्चित करना था। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि आपेक्षित रिपोर्ट/विज्ञापन, 
ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन द्वारा भारत सरकार की उपर्युक्त प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति, 
2020 के संदर्भ में जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने समाचारपत्रों के माध्यम 
से विषय-वस्तु और/अथवा संदेशों से मुक़ाबला करने के लिए अभियान शुरू किया और बीओसी 
के माध्यम से विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन जारी किए। उन्होंने कहा कि 
इस प्रकार आपेक्षित विज्ञापन के लिए क्रिएटिव प्रस्तुत किए गए थे और नीति के अनुसार संबंधित 
अधिकारियों द्वारा उन्हें अनुमोदित भी किया गया था और इसे उनके समाचारपत्र द्वारा फुट-नोट के 
साथ "विशेष पहल" के रूप में प्रकाशित किया गया था ताकि इसे अन्य समाचार रिपोर्टों से अलग 
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और पृथक किया जा सके और तदनुसार, परिषद द्वारा निर्धारित मानको को ध्यान में रखते हुए शैली, 
फ़ॉन्ट और कॉलम को संशोधित किया गया था। उन्होंने कहा है कि पृष्ठ के शीर्ष पर रंगीन नक्शे, 
कर्नाटक राज्य के लिए कोरोना से संबंधित विशिष्ट सामग्री का फ़ॉन्ट और संकलन जैसी विशेषताएं, 
जो एक पृष्ठ पर पूरक/विशेष संस्करण के रूप में लिखी गई हैं, रिपोर्ट को पाठक के लिए विशिष्ट और 
सुविधाजनक बनाती हैं। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी से भूल यह हुई थी कि विपणन 
टीम को कुछ गलतफहमी होने के कारण “जागरण विशेष पहल” और “विज्ञापन” शब्द, उप-शीर्षकों 
के फोंट में नहीं लिखे गए थे और ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि 
वह भविष्य में अधिक सतर्क  रहने का वचनबंध है और वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस संबंध में 
दिशानिर्देशों का पालन किया जाए। उन्होंने भारतीय प्रेस परिषद से अनुरोध किया है कि लिए गए 
स्व: प्रेरणा से संज्ञान को वापस ले/कार्रवाई बंद कर दे।

परिषद के दिनांक 28.06.2021 के कारण बताओ नोटिस के जवाब में, प्रतिवादी संपादक 
ने दिनांक 23.08.2021 के लिखित वक्तव्य के माध्यम से कहा कि आपेक्षित  विज्ञापन, उत्तर 
प्रदेश सरकार द्वारा सीबीसी के माध्यम से जारी एक पूर्ण-पृष्ठ विज्ञापन था, ताकि उत्तर प्रदेश 
राज्य में कोविड-19 की स्थिति को रोकने और उसका  मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा 
किए गए उपायों के बारे में जनता को बड़े पैमाने पर सूचित और शिक्षित किया जा सके। उन्होंने 
कहा है कि जिस लेख के जवाब में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, वह वास्तव 
में पूरे पृष्ठ के विज्ञापन का एक हिस्सा है और वह अपने आप में एक खबर नहीं है। उक्त पृष्ठ, 
विज्ञापन के रूप में प्रकाशित किया गया है और समाचार-सामग्री से इसे अलग करने के लिए, 
फ़ॉन्ट, शैली और रंग संयोजन को बदलने के अलावा "IMPACT FEATURE” शब्द लिख े
गए थे। उन्होंने कहा है कि लागू विज्ञापन, विपणन पहल का एक हिस्सा है, जो भारत सरकार 
की प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति, 2020 के अनुरूप है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य, प्रिंट मीडिया 
द्वारा सरकार के अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य समाचारपत्रों और वर्तमान मामलों के साथ-साथ 
विज्ञान के समाचारपत्रों और पत्रिकाओ ं के माध्यम से इच्छित सामग्री या संदेश का व्यापक 
संभव कवरेज सुनिश्चित करना है।  कला, साहित्य, खेल, फिल्में, सांस्कृति क मामले, आदि। 
प्रतिवादी ने कहा है कि इस प्रकार लागू किए गए विज्ञापन के लिए क्रिएटिव प्रस्तुत किए गए 
थे और नीति के अनुसार संबंधित अधिकारियों से अनुमोदित किए गए थे और इसे समाचारपत्र 
द्वारा फुट-नोट के साथ "इम्पैक्ट फीचर" के रूप में प्रकाशित किया गया था ताकि इसे अन्य 
समाचार रिपोर्टों से अलग किया जा सके और तदनुसार, शैली, फ़ॉन्ट और कॉलम को परिषद 
द्वारा निर्धारित मानको को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया था।  उन्होंने आगे कहा ह ै
कि उत्तर प्रदेश राज्य के लिए कोरोना से संबंधित सामग्री एक ही पृष्ठ पर पूरक/विशेष संस्करण 
के रूप में लिखी गई है, जो रिपोर्ट  को पाठकों के लिए विशिष्ट और सुविधाजनक बनाती है। 
प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी की ओर से विचलन इस आशय का है कि "इम्पैक्ट 
फीचर" और "विज्ञापन" शब्द उप-शीर्षक के फोंट में नहीं लिखा गया, जो कि विपणन टीम की 
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ओर से गलतफहमी के कारण हुआ और जानबूझकर नहीं किया गया था। प्रतिवादी ने प्रस्तुत 
किया कि उसने पहले ही यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए हैं कि परिषद 
द्वारा जारी मानको का शब्दों और भावना में पालन किया जाए। प्रतिवादी भविष्य में अधिक 
सतर्क  रहने का वचनबंध देता है और वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस संबंध में दिशानिर्देशों का 
पालन किया जाएगा।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 14.12.2022 को और बाद में 26.6.2023 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष 
सनुवाई के लिए आया था।

श्री बी.के. मिश्रा, अधिवक्ता, श्री कपिल यादव, अधिवक्ता, श्रीमती पनूम अतेय, अधिवक्ता जांच 
समिति के समक्ष प्रतिवादी, दनैिक जागरण का प्रतिनिधित्व कर रह ेहैं।  

प्रेस परिषद द्वारा इन दोनों मामलों में स्व: प्रेरणा से संज्ञान लिया गया, क्योंकि दैनिक जागरण ने 
अपने दिनांक 10.06.2020 और 16.06.2021 के अंकों में समाचार के रूप में विज्ञापन प्रकाशित किए 
थे। दिनांक 14.12.2022 के आदेश में, जांच समिति ने दनैिक जागरण के परामर्शदाता द्वारा दिए गए 
वक्तव्य को स्वीकार कर लिया था कि दैनिक जागरण के जिम्मेदार अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत 
हस्ताक्षरित वचनबंध चार सप्ताह के भीतर भारतीय प्रेस परिषद में दर्ज़ किए जाएंगे। इन वचनबंधों में 
अन्य बातों के साथ-साथ यह भी विवेचित किया जाएगा कि दनैिक जागरण यह स्वीकार करता ह ै
कि उसने समाचार के रूप में विज्ञापन प्रकाशित किए थे और वह भविष्य में ऐसे विज्ञापन प्रकाशित 
नहीं करेगा। वक्तव्य के अनुसार, वचनबंध  दाखिल नहीं किए गए थे। इसलिए इस चकू के लिए दैनिक 
जागरण को पत्र भेजे गए।

आज, परामर्शदाता ने दो वचनबंध दर्ज़ किए हैं जिन्हें रिकॉर्ड में लिया गया ह ैऔर 'ए' और 'बी' 
चिह्नित किया गया ह।ै चूकंि, वचनबंध दर्ज़ किए जा चकेु हैं, जांच समिति परिषद से दनैिक जागरण को यह 
चेतावनी दनेे के साथ कि यदि वचनबंधों का उल्लंघन किया जाता ह,ै तो भारतीय प्रेस परिषद द्वारा इसके 
खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, मामलों को समाप्त करने की संस्तुति करती ह।ै

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं 
निष्कर्षों को स्वीकार करती ह ैऔर समिति की रिपोर्ट को अगंीकार करती ह ैतथा दनैिक जागरण को 
चेतावनी एवं उपर्युक्त निदशे के  साथ मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती ह।ै

*******
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न्यायनिर्णय 
दिनांकित 21.08.2023

क्रम स.ं 23	 फ़ाइल सखं्या 14/524/19-20-पीसीआई
शिकायतकर्ता	 प्रतिवादी 
श्री ओम प्रकाश विजयवर्गीय,	 संपादक,
जयपरु	 मुबंई मिरर,
राजस्थान।	 मुबंई। 

तथ्य

यह शिकायत श्री ओम प्रकाश विजयवर्गीय, जयपरु, राजस्थान द्वारा संपादक, मुबंई मिरर, मुबंई 
के खिलाफ विज्ञापनदाताओ,ं जिनके क्लासीफाइड विज्ञापन मुबंई मिरर में दिये गये थे, के आवासीय/ 
कार्यालय / कार्यस्थल के पते से संबंधित कुछ जानकारी के बिना क्लासीफाइड विज्ञापनों के प्रकाशन के 
लिए दर्ज की गई थी।

इसके अलावा 10.12.2019 के पत्र के माध्यम से, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया ह ैकि टाइम्स 
ऑफ इडंिया समहू द्वारा प्रबंधित प्रतिवादी “मुबंई मिरर” ने 5.11.2019 के अपने अकं में निम्नलिखित 
क्लासीफाइड विज्ञापन (अशंकालिक नौकरियाँ) प्रकाशित किए:

1.	 Somya Part Time Job (Regd.) Req Male Earn upto 12,000 daily. All Mumbai

2.	 Ruchika Partime Co. (Regd.) All Maharashtra Earn 7000-12000 daily Req 
Male only

3.	 Mansi Job (Regd. 2011) Req Male full-part time job Earn 10000-15000 daily 
Mumbai

4.	 Amisha Part Time Job Earning 15000/- to 20000/- daily. Only male all India 
part time job available surely 

  शिकायतकर्ता के अनसुार, तार्कि क प्रस्तुतियों और टेलीफोन पर बातचीत के साथ मले के माध्यम 
से बार-बार अनरुोध करने के बावजदू, प्रतिवादी ने इस मामले में ऐसी कोई भी जानकारी प्रदान करने से 
स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, जो अस्वीकरण खडं में विज्ञापनदाता की सलाह के अनसुार विज्ञापनदाता 
या व्यक्ति को पैसे भेजने या संपर्क  करने से पहले विज्ञापनदाताओ ंकी क्रे डेंशियल्स, वास्तविकता और 
उनके अस्तित्व को सत्यापित करने के लिए बहुत आवश्यक ह।ै शिकायतकर्ता ने आगे कहा ह ैकि इस 
तरह की जानकारी का एकमात्र स्रोत "मुबंई मिरर" ही ह,ै क्योंकि किसी भी विज्ञापनदाता, जिनका संदर्भ 
दिया गया ह,ै ने विज्ञापनों में उचित पहचान के लिए अपना पता आवासीय / कार्यालय / कार्यस्थल का 
उल्लेख नहीं किया ह।ै शिकायतकर्ता ने यह भी कहा ह ैकि दिए गए नंबरों पर कॉल करने पर संबद्ध व्यक्ति 
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अपनी योजना और बैंक खाता संख्याओ ंके विवरण, जिसमें पैसा जमा किया जाना ह,ै के बारे में बोलने 
के अलावा कोई जानकारी नहीं दतेे हैं। दसूरी ओर, उनकी बातचीत / योजना / प्रस्ताव आदि स्पष्ट रूप 
से धोखाधड़ी, अनैतिक, धोखबेाज़ी के साथ गैरकाननूी, धोखा दनेे वाले रवैये और एक आम आदमी की 
अपेक्षा और कल्पना से परे ह।ै उन्होंने परिषद से अनरुोध किया ह ैकि वह प्रतिवादी को विज्ञापनदाताओ ं
की परूी जानकारी प्रदान करने और भावी प्रकाशन के लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा तैयार मानकों का 
पालन करने का निदशे द।े 

10.2.2020 को संपादक, मुबंई मिरर, मुबंई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 

प्रतिवादी द्वारा दर्ज जवाब 

प्रतिवादी के अधिवक्ता,, श्री आकाश नागर ने 30.3.2023 के अपने लिखित वक्तव्य के 
माध्यम से आरोपों से इनकार करते हुए प्रस्तुत किया कि मुद्रित विज्ञापनों की सामग्री या विज्ञापनदाता 
द्वारा प्रदान की गई जानकारी की प्रामाणिकता में समाचारपत्र की कोई भूमिका नहीं है। उनके 
अनुसार, अखबार की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने तक सीमित है कि संबद्ध सामग्री, देश के कानून 
का उल्लंघन न करे। इस प्रकार के विज्ञापन, देश के लगभग सभी प्रमुख समाचारपत्रों द्वारा प्रकाशित/
प्रकाशित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यदि विज्ञापनदाता ऐसा कुछ भी कर रहे हैं जो अवैध 
है या जो उन्होंने विज्ञापन दिया है, वह कानून के विपरीत है, तो वे स्वयं इसके लिए उत्तरदायी हैं 
और समाचारपत्र या समाचारपत्र प्रकाशित करने वाली कंपनी को विज्ञापनदाता के कृत्यों के लिए 
उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि समाचारपत्र या कंपनी का ऐसे कार्यों / गतिविधियों 
पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि एक समाचारपत्र को हर दिन, विभिन्न कॉलम के 
तहत, सैकड़ों विज्ञापन प्राप्त होते हैं, जो उसमें मुद्रित/प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार उनकी सत्यता की 
जांच करना और ये विज्ञापन किस उद्देश्य से जारी किए जा रहे हैं इसकी जांच करना व्यावहारिक 
रूप से संभव नहीं है, इसके अलावा, ऐसा कोई कानून नहीं है, जो समाचारपत्र को विज्ञापन लेने या 
अस्वीकार करने का अधिकार देता है, जब तक कि विज्ञापन में देश के किसी भी कानून का उल्लंघन 
न किया गया हो या किसी अदालत या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से उसे निषिद्ध न किया 
गया हो। समाचारपत्र को ग्राहक/विज्ञापनदाता के विनिदेश के अनुसार विज्ञापन देना होता है, और 
उसमें मौजूद सामग्री में समाचारपत्र की कोई भूमिका नहीं होती है। उनके अनुसार, एक जिम्मेदार 
समाचारपत्र के रूप में इसमें अस्वीकरण दिया गया है, हालांकि ऐसा करने के लिए कानून के तहत 
कोई बाध्य नहीं है। उक्त अस्वीकरण समाचारपत्र में एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में और इसके 
मूल्यवान पाठकों को सावधान करने के लिए दिया गया है। उक्त अस्वीकरण, माननीय परिषद के 
सुलभ संदर्भ के लिए नीचे टाइप किया गया है: "पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे पैसे भेजने, कोई 
भी खर्च उठाने, चिकित्सा सिफारिशों पर कार्य करने या प्रवेश करने, चिकित्सीय परामर्श पर कार्य 
करने या इस प्रकाशन में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के संबंध में किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता से 
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पहले समुचित पूछताछ करें  और उचित सलाह लें। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, उत्पादों और सेवाओ ं
के विज्ञापनदाताओ ंद्वारा किए गए किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, 
प्रकाशन के प्रिंटर, प्रकाशक, संपादक और मालिकों को किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं 
ठहराया जाएगा, यदि विज्ञापनदाताओ ंद्वारा ऐसे दावों का सम्मान नहीं किया जाता है।” प्रतिवादी 
ने प्रस्तुत किया है कि प्रश्नगत विज्ञापन, अंशकालिक नौकरियों के बारे में हैं जो किसी भी कानून 
द्वारा निषिद्ध नहीं हैं और किसी भी प्राधिकरण या अदालत द्वारा कोई विशिष्ट निदेश जारी नहीं 
किया गया है कि उन्हें प्रकाशित नहीं किया जा सकता है या पूरे पते के साथ ही प्रकाशित किया 
जाना चाहिए। समाचारपत्र में प्रकाशित विज्ञापन अंशकालिक नौकरियों के लिए विज्ञापन देता है, 
और यदि विज्ञापनदाता, जैसाकि वर्तमान मामले में है, अंशकालिक नौकरी के लिए विज्ञापन देता ह ै
और कथित तौर पर कोई नौकरी न देकर या पैसे मांगकर धोखाधड़ी कर रहा है, तो यह एक दांडिक 
अपराध है और इसकी पुलिस द्वारा जांच की आवश्यकता है, उनके अखबार का कोई नियंत्रण नहीं 
है और न ही अखबार को ऐसी गतिविधि के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया 
है कि उक्त विज्ञापनदाताओ ंको भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसा कि टाटा प्रेस 
लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, [एआईआर 1995 एससी 2438] में भी निर्णय 
दिया गया है और इन विज्ञापनों के खिलाफ किसी भी अदालत द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया 
गया है न ही विज्ञापन में कुछ भी अवैध उल्लेख  किया गया है। इसलिए, विज्ञापनदाता द्वारा किए 
गए किसी भी अवैध काम के लिए अखबार जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि अंशकालिक 
नौकरियाँ देने वाले सही विज्ञापनदाता भी हैं और उनके विज्ञापनों को न दिये जाने से अंशकालिक 
नौकरियाँ पाने में रुचि रखने वाले लोग ऐसा नहीं कर पायेंगे। उन्होंने कहा है कि  समाचारपत्र, एक 
जांच एजेंसी नहीं है और यह जांच, समाचारपत्र के बजाय  जांचकर्ताओ ंऔर कानून प्रवर्तन एजेंसियों 
द्वारा सबसे अच्छी तरह से की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि यदि विज्ञापनदाता, समाचारपत्र 
में वैध विज्ञापन के बाद किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त है, तो वे स्वयं उत्तरदायी हैं, न कि 
समाचारपत्र। उन्होंने परिषद से इस मामले में कार्यवाही बंद करने का अनुरोध किया है। 

शिकायतकर्ता की प्रति टिप्पणी 

शिकायतकर्ता-श्री ओम प्रकाश विजयवर्गीय, जयपरु ने दिनांक 22.6.2023 को अपनी बिदवुार 
प्रति टिप्पणियों के माध्यम से अपने आरोपों को दोहराते हुए प्रस्तुत किया ह ै कि प्रतिवादी द्वारा दर्ज 
लिखित वक्तव्य, तर्क हीन और विशिष्ट तथ्यों तथा सबतूों के समर्थन के बिना ह ैऔर यह स्वीकार्य नहीं 
ह।ै शिकायतकर्ता ने आगे कहा ह ैकि इस तरह के विज्ञापनों के प्रकाशन से 'मानव तस्करी' कि जा सकती 
ह,ै क्योंकि बहुत सारे असंदिग्ध लड़के और लड़कियां शिकार हो जाएगंे। उन्होंने कहा ह ैकि प्रकाशित 
'अस्वीकरण' समाचारपत्र को उसकी जिम्मेदारी से मकु्त नहीं करेगा कर सकता।  

जांच समिति द्वारा इस मामले की सनुवाई 18.2.2021 को और उसके बाद 17.4.2023 को की 
गई।
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जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में 27.6.2023 को जांच समिति के समक्ष अतंिम सनुवाई के लिए आया। 
शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, जबकि प्रतिवादी अखबार का प्रतिनिधित्व, उसके अधिवक्ता, 
श्री आकाश नागर ने किया। 

यह शिकायत मुबंई मिरर के संपादक के खिलाफ विज्ञापनदाताओ ंके आवासीय/ कार्यालय / कार्य 
स्थल से संबंधित जानकारी के बिना क्लासीफाइड विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई ह।ै  दिनांक 
10.12.2019 के पत्र के माध्यम से शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया ह ै कि टाइम्स ऑफ इडंिया समहू 
द्वारा प्रबंधित प्रतिवादी, मुबंई मिरर ने 5.11.2019 के अपने अकं में निम्नलिखित क्लासीफाइड विज्ञापन 
(अशंकालिक नौकरियाँ) प्रकाशित किए।

1.	 Somya Part Time Job (Regd.) Req Male Earn upto 12,000 daily. All Mumbai

2.	 Ruchika Partime Co. (Regd.) All Maharashtra Earn 7000-12000 daily Req 
Male only

3.	 Mansi Job (Regd. 2011) Req Male full-part time job Earn 10000-15000 daily 
Mumbai

4.	 Amisha Part Time Job Earning 15000/- to 20000/- daily. Only male all India 
part time job available surely 

शिकायतकर्ता के अनुसार, बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी, प्रतिवादी ने विज्ञापनदाताओ ं
के बारे में कोई भी जानकारी प्रदान करने से इनकार कर दिया ह।ै  विज्ञापनदाताओ,ं जिनका संदर्भ दिया 
गया ह,ै में से किसी ने भी विज्ञापनों में अपने उचित पहचान पते/आवासीय/कार्यालय/कार्यस्थल का 
उल्लेख नहीं किया ह।ै शिकायतकर्ता के अनुसार, दिए गए नंबरों पर कॉल करने पर संबद्ध व्यक्ति अपनी 
योजना और बैंक खाते के विवरण, जिसमें पैसा जमा किया जाना ह,ै के बारे में बोलने के अलावा कोई 
जानकारी नहीं दतेा ह।ै फोन पर उनकी बातचीत, उनकी योजना, उनके प्रस्ताव स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी, 
अनैतिक, गैरकानूनी हैं।  शिकायतकर्ता ने प्रेस परिषद से अनुरोध किया ह ै कि वह प्रतिवादी को 
विज्ञापनदाताओ ंके बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने और भारतीय प्रेस परिषद द्वारा बनाए गए मानकों 
का पालन करने का निदेश दे।  शिकायतकर्ता का पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2022 के मानक 
2 (xxvii) पर भरोसा ह।ै

प्रतिवादी की ओर से श्री आकाश नागर, अधिवक्ता, उपस्थित हो रहे हैं।  उन्होंने विस्तृत जवाब 
दर्ज किया है। संक्षिप्त जवाब के अनुसार प्रतिवादी का कहना है कि उसने पत्रकारिता के आचरण के 
मानकों का उल्लंघन नहीं किया है। प्रतिवादी, शिकायतकर्ता को जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य 
नहीं है। विज्ञापनों की निगरानी विज्ञापन विभाग द्वारा की जाती है, न कि संपादक द्वारा।  समाचारपत्र 
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को विज्ञापनों से बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है, जिससे समाचारपत्र की लागत कम रहती है और 
यह बड़े पैमाने पर जनता तक पहुंचता है।  समाचारपत्र की अर्थव्यवस्था में विज्ञापन राजस्व का महत्व 
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सकल पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 
1962 एससी 305 में बताया गया है।  बेनेट कोलमैन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और 
अन्य 1973 (2) एससीआर 757 का भी संदर्भ दिया गया है।  यह भी कहा गया है कि इंडियन 
एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 1986 एससी 151 में यह कहा गया है कि 
लोकतांत्रिक प्रेस के लिए विज्ञापन सब्सिडी महत्वपूर्ण है। विज्ञापनों में कटौती के साथ, समाचारपत्र 
की कीमत में वदृ्धि होगी और इससे इसके परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।   टाटा प्रेस लिमिटेड 
बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एआईआर 1995 एससी 2438 पर भी विश्वास जताया 
गया है।  प्रतिवादी ने दोहराया है कि समाचारपत्र विज्ञापनदाताओ ंके बारे में जानकारी प्रदान करने 
के लिए बाध्य नहीं है।  प्रतिवादी इसे पुलिस या अन्य जांच एजेंसियों के साथ साझा कर सकता है।  
यह भी कहा गया है कि ऐसा कोई कानून नहीं है, जो विज्ञापनदाताओ ंको विज्ञापन केव ल मोबाइल 
नंबर/ईमेल विवरण के साथ देने से रोकता हो।  पता और अन्य विवरण दिए जाने पर भी धोखाधड़ी 
हो सकती है।  आगे यह कहा गया है कि विज्ञापनों के प्रकाशन पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध, 
भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) क का उल्लंघन होगा।  अस्वीकरण, समाचारपत्र को सभी 
दायित्वों से मुक्त करता है।  दिल्ली उच्च न्यायालय ने समाचारपत्रों को विवाह संबंधी विज्ञापनों में 
अस्वीकरण जारी करने का निदेश दिया है।  यह भी कहा गया है कि विज्ञापन लोगों को धोखा देने 
के इरादे से प्रकाशित नहीं किए जाते हैं।  विज्ञापनों की विषय-वस्तु में समाचारपत्रों की कोई भूमिका 
नहीं होती है।  विज्ञापन सद्भावना में प्रकाशित किए जाते हैं।  यदि विज्ञापनदाता कुछ भी अवैध कर 
रहे हैं, तो इसके लिए वे उत्तरदायी हैं, न कि अखबार।  जांच केव ल पुलिस द्वारा की जा सकती है, 
समाचारपत्र द्वारा नहीं।  श्री नागर, विद्वान अधिवक्ता, ने इन सभी प्रस्तुतियों को दोहराया है और आगे 
कहा है कि शिकायतकर्ता भविष्य में गलत होने के बारे में बोल रहा है, उन्होंने ऐसे किसी मामले का 
उल्लेख नहीं किया है, जिसमें किसी के साथ धोखाधड़ी की गई हो।

प्रतिवादी की ओर से दर्ज हलफनामे को पढ़ने और परामर्शदाता को सुनने के बाद, जांच समिति 
को लगता ह ैकि प्रतिवादी का दृष्टिकोण बहुत निराशाजनक ह।ै  प्रेस परिषद का उद्देश्य, प्रेस की स्वतंत्रता 
को संरक्षित करना और भारत में समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखना और 
उसमें सुधार करना ह।ै  इसलिए, प्रेस परिषद कभी भी ऐसा कोई आदशे पारित नहीं कर सकती ह,ै जो 
प्रेस की स्वतंत्रता को कम करे और न ही वह किसी व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन करना चाहगेी।  
प्रेस परिषद को विद्वान परामर्शदाता द्वारा उद्धृत मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट कानून के प्रस्तावों के 
बारे में कभी कोई विवाद नहीं हो सकता ह।ै  यह सच ह ैकि भारत का संविधान प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान 
करता ह,ै लेकिन यह कुछ उचित प्रतिबंध भी लगाता ह,ै जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए।  प्रतिबंधों को 
अन्य बातों के साथ-साथ शालीनता और नैतिकता के आधार पर लगाया जा सकता ह।ै  यह संविधान 
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के अनुच्छेद 19 के उप अनुच्छेद 2 से स्पष्ट ह।ै समाचारपत्रों की अर्थव्यवस्था में विज्ञापनों के महत्व 
को शायद ही कम करके आंका जा सकता ह,ै समाचारपत्रों को राजस्व की आवश्यकता होती ह ैऔर 
इसकी अच्छी मात्रा विज्ञापनों से आती ह ैजो समाचारपत्रों को उचित मलू्य बनाए रखने में मदद करते 
हैं ताकि वे आम लोगों तक पहुचं सकें  जो उनका मखु्य उद्देश्य ह।ै  जनता के बड़े हिस्से में समाचारों का 
प्रसार इससे सुगम होता ह।ै   

यह स्वीकार करते हुए कि विज्ञापन राजस्व समाचारपत्रों की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भमूिका 
निभाता ह,ै जांच समिति यह टिप्पणी करना चाहती ह ैकि समाचारपत्रों से लोगों को शिक्षित करने की 
अपेक्षा की जाती ह ैऔर वे उन बरुाइयों को अनदखेा नहीं कर सकते हैं, जो किन्हीं प्रकाशन के माध्यम 
से समाज को नकुसान पहुचंा सकती हैं। इस पहल ूपर विचार करते समय, वाणिज्यिक दृष्टिकोण को पीछे 
रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, यौन प्रकृति वाले अश्लील विज्ञापन, ऐसे विज्ञापन जो कुछ पदार्थों का 
कोई विवरण दिए बिना, उनका दवा के रूप में, नाम दकेर, घातक बीमारियों के इलाज का वादा करते हैं। 
टेली-फ्रेंडशि प संबंधी विज्ञापन और कंपनी के पते या उसके नियोक्ता के नाम का कोई विवरण दिए बिना 
लोगों को नौकरी दनेे का वादा करने वाले विज्ञापन, लोगों को नकुसान पहुचंाते हैं।  हाल ही में, सरकार ने 
समाचारपत्रों को सट्टेबाजी और जएु के विज्ञापनों के बारे में चेतावनी जारी की ह।ै समाचारपत्रों से कहा गया 
ह ैकि वे इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित न करें। इसका उद्देश्य भोली-भली यवुा पीढ़ी को घोटालेबाजों या 
ऐसे लोगों से बचना ह ैजो मानव तस्करी में लिप्त हैं।  यह सच ह ैकि भारतीय प्रेस परिषद पलुिस का कार्य 
नहीं कर सकती ह,ै लेकिन काननू इसे उन समाचारपत्रों को चेतावनी दनेे, सतर्क  करने और उनकी परिनिदा 
का अधिदशे दतेा ह,ै जो उसके मानकों का पालन नहीं करते हैं।  मीडिया में जनता के विश्वास को बढ़ावा 
दनेे के लिए, मीडिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मानक बनाए गए हैं।  ये मानक, पत्रकारिता के 
पेश ेमें लगे सभी लोगों के बीच जिम्मेदारी और जन सेवा की भावना को बढ़ावा दनेे के लिए हैं।  संपादक 
यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कि वे विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। इस संबंध में 
निम्नलिखित मानकों पर ध्यान दनेे की आवश्यकता ह:ै

12. सपंादक का विवेक

vii) अखबार/अखबारों में छपे सभी तथ्यों के लिए संपादक जिम्मेदार ह।ै

viii) नौकरी/रोजगार संबंधी विज्ञापन को अपर्याप्त विवरण के साथ प्रकाशित करते समय 
संपादकों को समाज के प्रति अपने कर्तव्य को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इससे मानव तस्करी 
सरलतापरू्वक की जा सकती ह ैऔर इसे समचुित जांच के बाद ही प्रकाशित किया जाए।

गौरतलब ह ैकि अस्वीकरण की अनमुति, विशेष रूप से केव ल वैवाहिक विज्ञापनों में ही ह।ै  जहां 
तक नौकरियों के विज्ञापनों का संबंध ह,ै इसमें अस्वीकरण की अनमुति नहीं ह।ै  इसे प्रमाणित करने के 
लिए मानक 2 (xxvii) को उद्धृत करना आवश्यक ह।ै  जो इस प्रकार पठनीय ह:ै-
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2. विज्ञापन 

(xxvii)  नौकरियों के विज्ञापन, केवल फोन नंबरों को दतेे हुए, किसी भी अन्य विवरण, जैसे कि 
चयन किए जाने की स्थिति में भावी  उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकति, के बिना 
और नियोक्ता की पहचान के बिना प्रकाशित करना अनैतिक ह ैऔर इसे प्रकाशित नहीं किया जाए 
क्योंकि यह "मानव तस्करी" को सरल बना सकती ह ैजिससे कई असंदिग्ध लड़क और लड़कियां 
शिकार हो जाएगंे।

ऐसे विज्ञापनों को प्रकाशित करने के इच्छुक  समाचारपत्रों को, ऐसे विज्ञापनों में, उनको सौपे जाने 
वाले काम की प्रकति को प्रकाशित करना चाहिए, ताकि अनैतिक कार्यों को बढ़ावा न मिले।

“अस्वीकरण” का प्रकाशन समाचारपत्र को उसके उत्तरदायित्व से विमकु्त नहीं करेगा।

मानक 2 (ix) के अनसुार विज्ञापन प्रकाशित करते समय विज्ञापन विभाग और संपादकीय विभाग 
के बीच समन्वय और संचार होना चाहिए।  यह निम्नानसुार पठनीय ह:ै-

2 (ix) प्रकाशन के लिए प्राप्त किसी विज्ञापन के काननूी औचित्य अथवा अनौचित्य पर विचार 
करने के मामले में समाचारपत्र के विज्ञापन विभाग तथा संपादन विभाग के बीच परू्ण समन्वय तथा 
संचार होना चाहिए।

मानक 2 (x) भी महत्वपरू्ण ह।ै यह निम्नानसुार पठनीय ह:ै-

2 (x)   संपादकों को, विज्ञापनों की स्वीकार अस्वीकार करने के अतंिम निर्णय में, अपने अधिकार 
पर ज़ोर दनेा चाहिए विशषेतः ऐसे विज्ञापनों के संबंध में, जो शालीनता तथा अश्लीलता के बीच 
की सीमा रेखा पर हों अथवा उसे पार कर रह ेहों।

मानक 2 (xxvi) में समाचारपत्रों को विज्ञापनदाता की पहचान का खलुासा करने के लिए कहा गया 
ह।ै  यह इस प्रकार पठनीय ह:ै-

2(xxvi) अखबार/अखबारों में समाचार जैसे विज्ञापन/विज्ञापनिका प्रकाशित करते समय, उन्हें 
मोटे अक्षरों में विज्ञापन/विज्ञापनिका शीर्षक के साथ मदु्रित किया जाएगा जिसका फ़ॉन्ट साइज पषृ्ठ 
पर दिये जा रह ेउपशीर्षकों के बराबर हो।

इन मानकों की पषृ्ठभमूि में जांच करने पर यह स्पष्ट ह ैकि प्रतिवादी ने मानकों का उल्लंघन किया ह।ै  
प्रतिवादी यह सत्यापित करने के लिए बाध्य ह ैकि ऐसे विज्ञापन प्रामाणिक स्रोत से हुए हैं या नहीं।  इसके 
आतंरिक तंत्र को यह सनुिश्चित करना चाहिए कि ऐसे विज्ञापनों को हटाया जाए।

श्री नागर का सुझाव है कि जांच समिति को पहले से ही गलत धारणा नहीं बना लेनी चाहिए।  
इस प्रकार, उनके अनुसार जांच समिति को तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि लोगों के 
साथ धोखा न हो।  इस तर्क  को खारिज किया जाना चाहिए।  जब तथ्य पूर्ण हों और स्पष्ट रूप से 
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संकेत दें कि लोगों को धोखा दिए जाने की बहुत संभावना है, तो निवारक कार्रवाई अवश्य की 
जानी चाहिए।

हालांकि भारतीय प्रेस परिषद ने इस तरह के आचरण के लिए समाचारपत्रों की परिनिदा की ह,ै 
लेकिन उन्होंने अपने तरीकों में कोई बदलाव नहीं किया ह।ै  प्रतिवादी अखबार समाज के प्रति अपने 
कर्तव्य से बेखबर ह।ै  इन परिस्थितियों में, जांच समिति की राय ह ैकि प्रतिवादी समाचारपत्र की परिनिदा 
की जानी चाहिए। तदनसुार, जांच समिति परिषद को प्रतिवादी समाचारपत्र की परिनिदा करने और मामले 
को बंद करने की संस्तुति करती ह।ै इस आदशे की प्रति संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, मुबंई, महानिदशेक, 
कें द्रीय संचार ब्यूरो, नई दिल्ली और निदशेक, सचूना और जनसंपर्क  विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुबंई को 
उचित कार्रवाई के लिए अग्रेषित की जाए।  

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं 
निष्कर्षों को स्वीकार करती ह ैऔर समिति की रिपोर्ट को अगंीकार करती ह ैतथा उपर्युक्त निदशे के साथ 
मुबंई मिरर  की परिनिदा  करने का निर्णय लेती ह।ै

*******

न्यायनिर्णय 
दिनांकित 21.08.2023

क्रम स.ं 24-25� फ़ा.स.ं 398 & 399/2022-ए-पीसीआई

शिकायतकर्ता	 प्रतिवादी 

श्री मनोज माधव दाबके,	 1.	प्र धान संपादक, 
मसैर्स हिदंसु्तान पेंसिल्स (प्राइवेट) लि.,		  दनैिक भास्कर,
मुबंई। 		  जोधपरु (राजस्थान)
						   
			  2.	 प्रधान संपादक,
				   दिव्य भास्कर,
				   अहमदाबाद (गजुरात)
			  3. 	 संपादक, 
				   दनैिक भास्कर,
				   जयपरु (राजस्थान)
			  4.    मसैर्स खशुी अडवरटाइजिंग,
                                     		  मरुलीपरुा, 
                                     		ज  यपरु (राजस्थान)
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तथ्य

दिनांक 11.5.2022 को श्री मनोज माधव दाबके, मसेर्स हिदंसु्तान पेंसिल्स (प्राइवेट)  लिमिटेड, 
मुबंई द्वारा संपादकों, दनैिक, भास्कर, जोधपरु संस्करण, (2) दिव्य भास्कर, अहमदाबाद संस्करण और 
(3) दनैिक भास्कर, जयपरु संस्करण के खिलाफ उनकी कंपनी के नाम पर क्लासीफाइड कॉलम में कथित 
रूप से बोगस/फर्जी विज्ञापन प्रकाशित करने पर ये शिकायतें दर्ज की गई हैं। 

दनैिक भास्कर, जोधपरु संस्करण के दिनांक 8.3.2022 के अकं में प्रकाशित विज्ञापन निम्नानसुार 
पठनीय ह:ै

“(Natraj पेंसिलकंपनी) पेंसिल पेकिग कार्य जाब 
परुष, महिलाए,ं लडके, लडकियां, गहृणियां घर बैठे 
पेंसिल पेकिग करके (20,000/-से 50,000/-) महीना 
कमाए ं– एग्रीमेंट चार्ज – 2000/-संपर्क /Whattsapp:- 
8558465121”

दिव्य भास्कर, अहमदाबाद संस्करण के दिनांक 18.2.2022 और 21.2.2022 के अंक में 
प्रकाशित विज्ञापन का अंग्रेजी अनुवाद निम्नानुसार पठनीय ह ै (जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान 
किया गया ह)ै:

“Boys, girls, housewives can earn 
(20000 – 50000) by doing pencil  
packing work from home. Paper 
Charge – 2000/- Contact - 8003379470”.

दिनांक 11.4.2022 को दनैिक भास्कर, जयपरु संस्करण में प्रकाशित आक्षेपित विज्ञापन  
निम्नानसुार ह:ै 

(Natraj पेंसिल कंपनी) पेंसिल पेकिग कार्य जाब 
परुष, महिलाए,ं लडके, लडकियां, गहृणियां घर बैठे 
पेंसिल पेकिग करके (20,000/- से 50,000/-) 
महीना कमाए ं – एग्रीमेंट चार्ज – 2000/- संपर्क /
Whattsapp:- 8905014026

शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने न तो किसी को अखबार में इस तरह का विज्ञापन जारी करने 
के लिए अधिकृत किया ह ैऔर न ही अपनी पेंसिलें पैकिग के लिए कहीं बाहर दी ह।ै यहां तक कि  
विज्ञापन में दिया गया मोबाइल नंबर भी उनका नहीं ह।ै शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उन्हें कई 
शिकायतें मिली हैं, इसलिए, उन्होंने बजाज नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत की ह ैऔर उक्त फर्जी  
विज्ञापन के पीछे धोखेबाज/दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए साइबर क्राइम ब्रांच, बीकेसी, मुंबई में  
एफआईआर भी दर्ज की ह ैऔर मामले की जांच चल रही ह।ै
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शिकायतकर्ता ने दिनांक 23.2.2022 और 11.5.2022 के पत्रों के माध्यम से, इस संबंध में 
प्रतिवादी समाचारपत्रों का ध्यान आकर्षित किया और उक्त विज्ञापन दनेे वाले व्यक्ति का विवरण साझा 
करने का अनुरोध किया, ताकि वे दोषी के खिलाफ उचित आपराधिक कार्रवाई शरुू कर सकें । उन्होंने 
समाचारपत्र से यह भी अनुरोध किया ह ै कि वह समाचारपत्र में एक चेतावनी नोटिस प्रकाशित करे/
फ्लैश करे, ताकि आम जनता के ध्यान में यह लाया जा सके कि उक्त विज्ञापन फर्जी था। 	

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया ह ैकि "दिव्य भास्कर", अहमदाबाद संस्करण के लिए अधिवक्ता, 
राजकुमार सिंह ने 28.5.2022 के अपने जवाब के माध्यम से आश्   वासन दिया ह ैकि वे फिर से ऐसा 
कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेंगे और वे कंपनी का समर्थन और सहयोग भी करेंगे।  	

दिनांक 12.01.2023 को दिव्य भास्कर, जोधपुर और अहमदाबाद संस्करणों के प्रधान 
संपादकों और 8.8.2022 को दैनिक भास्कर, जयपुर के संपादक को कारण बताओ नोटिस जारी 
किया गया।

दिव्य भास्कर, अहमदाबाद ससं्करण द्वारा दर्ज़ लिखित वक्तव्य 

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, दिव्य भास्कर, अहमदाबाद संस्करण ने दिनांक 31.1.2023 के अपने 
लिखित वक्तव्य के माध्यम से, आरोपों से इनकार करते हुए, प्रस्तुत किया कि उनके पास विज्ञापन की 
एक प्रणाली ह ैऔर वे विज्ञापन प्रकाशन से पहले विज्ञापनदाता से प्रमाण पत्र लेते हैं। वर्तमान मामले में 
भी ऐसा किया गया ह।ै प्रतिवादी ने विज्ञापनदाता का विवरण प्रस्तुत किया। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि 
समाचारपत्र एजेंसी ने आक्षेपित विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले विज्ञापनदाता से प्रमाण पत्र लिया ह।ै 
प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने सरखेज पलुिस स्टेशन और साइबर क्राइम ब्रांच BKC मुबंई 
में एफआईआर दर्ज कराई और प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 14 (3) के अनसुार, उपधारा (1) 
की किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह परिषद को किसी ऐसे मामले में जांच करने की शक्ति 
प्रदान करती ह,ै जिसके बारे में कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में लंबित हो। 1978 (3) उपधारा (1)  की 
कोई  भी बात  परिषद को ऐसे किसी मामले  की जांच करने  की शक्ति दनेे वाली  नहीं   समझी जाएगी, 
जिसके  संबंध में कोई भी  कार्यवाही  न्यायालय  में लंबित  ह।ै 

दैनिक भास्कर, जोधपुर द्वारा दर्ज़ लिखित वक्तव्य

संपादक, दनैिक भास्कर, जोधपरु ने दिनांक 31.1.2023 के अपने लिखित वक्तव्य के माध्यम से 
दिव्य भास्कर, अहमदाबाद संस्करण द्वारा प्रस्तुत लिखित वक्तव्य की अतंर्वस्तु को दोहराया ह,ै जैसा कि 
ऊपर उल्लेख किया गया ह।ै 

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज़ प्रति टिप्पणी

शिकायतकर्ता, मेसर्स हिदंसु्तान पेंसिल (प्राइवेट) लिमिटेड, मुंबई ने दिनांक 28.2.2023 को 
अपनी प्रति टिप्पणियों के माध्यम  से कहा कि उन्होंने किसी को भी अपने  अखबार में विज्ञापन के 
जरिये कथित नकली पेंसिल पैकिग जॉब वर्क   प्रकाशित करने के लिए अधिकृत नहीं किया ह ैऔर 
उनकी कंपनी हिदंसु्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जानी जाती ह।ै न कि नटराज पेंसिल के 
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नाम से शिकायतकर्ता के अनुसार,  जालसाज फर्जी दस्तावेज बना रह ेहैं और घर से पेंसिल पैकिग 
का काम देने के बहाने भोले-भाले लोगों को धोखा देने के लिए इस तरह के फर्जी विज्ञापन प्रकाशित 
करने के लिए फर्जी पहचान बना रह ेहैं। यहां तक कि उन्हें, उनके द्वारा साझा किए गए दस्तावेजों की 
प्रामाणिकता के  बारे में गहन संदेह ह।ै शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने सरखेज पुलिस स्टेशन 
में दिनांक 23.02.2022  को एक शिकायत  दर्ज की ह,ै जिसके आधार पर  पुलिस ने अभी तक कोई 
एफआईआर दर्ज  नहीं की ह ैऔर न ही यह किसी अदालत के समक्ष लंबित ह।ै शिकायतकर्ता ने आगे 
कहा ह ैकि साइबर अपराध शाखा, बीकेसी मुंबई को की गई शिकायत के संबंध  में  शिकायत और 
एफआईआर का विषय उनके समाचारपत्र में प्रकाशित विज्ञापन  के खिलाफ  नहीं ह,ै बल्कि धोखाधड़ी 
के खिलाफ  ह,ै जो उनकी कंपनी के नाम पर चल रहा  ह,ै जिसमें  घर से पेंसिल पैकिग का काम देने के 
बहाने भोले-भाले लोगों के साथ धोखाधड़ी  की जा रही  ह ैऔर इसी तरह  इसकी अधिक संभावना ह ै
कि उनके अखबार  में प्रकाशित समाचार  को पढ़ने  के बाद लोग  धोखेबाज के जाल में फंस सकते  हैं 
और धोखेबाजों को पैसा ट्रांसफर कर सकते  हैं।  

शिकायतकर्ता, मेसर्स हिंदुस्तान पेंसिल (प्राइवेट) लिमिटेड, मुंबई ने दिनांक 17.4.2023 को 
अगले पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया कि कंपनी को एक शिकायत मिली थी कि समाचारपत्रों में विज्ञापन  
प्रकाशित किए जा रहे थे, जिसमें से "पेंसिल पैकिग" का काम देने की पेशकश की गई थी, और कंपनी 
ने, विज्ञापन की शिकायत प्राप्त होने पर, साइबर क्राइम ब्रांच, बीकेसी, मुंबई में शिकायत दर्ज की और  
एफआईआर संख्या 39/2021 को दिनांक 17.09.2021 को रजिस्टर किया गया। पुलिस ने जांच 
शुरू कर दी है और घोटाले के पीछे के व्यक्तियों की पहचान कर ली है और बड़े पैमाने पर जनता 
को सावधान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कंपनी ने बड़े पैमाने पर जनता को 
सावधान करते हुए सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया कि घर पर पेंसिल पैकिग का काम देने की 
पेशकश करने वाले विज्ञापन धोखाधड़ी वाले हैं और कंपनी, घर से किए जाने वाले जॉब-वर्क  
के आधार पर किसी भी काम की पेशकश नहीं करती है। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वे 
प्रतिवादी समाचारपत्रों में ही इन चेतावनी नोटिसों को प्रकाशित करने के लिए मजबूर थे क्योंकि 
प्रतिवादी के उपर्युक्त संदर्भित समाचारपत्रों में ही पेंसिल पैकिग, जॉब वर्क  फ्रॉम होम के फर्जी वि-
ज्ञापन प्रकाशित किए गए थे। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने तुरंत प्रतिवादी को लिखा 
और प्रतिवादी द्वारा कंपनी को आश्   वासन दिया गया कि भविष्य में, समाचारपत्र इस तरह के 
विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा। हालांकि, गौरतलब है कि आज तक अखबार ने विज्ञापन देने वाले 
व्यक्ति के नाम या स्रोत का खुलासा नहीं किया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि अखबार को अनिवार्य 
रूप से चेतावनी भी प्रकाशित करनी चाहिए कि विज्ञापन पर कार्रवाई करने से पहले, पाठक को  
विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे का उचित सत्यापन करना चाहिए।

प्रतिवादियों द्वारा दर्ज़ अगला उत्तर 

प्रतिवादियों के परामर्शदाता ने अपने दिनांक 17.04.2023 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया कि 
प्रतिवादियों ने हमशेा भारतीय प्रेस परिषद और अन्य नियामक निकायों द्वारा जारी दिशानिर्देशों और 
निदशेों का पालन किया ह।ै उन्होंने कहा ह ै कि प्रश् नगत विज्ञापन, प्रतिवादियों द्वारा प्रायोजित नहीं हैं।  
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विज्ञापन प्रकाशित करने वाले व्यक्तियों की जानकारी और प्रमाण पत्र फिर से यहां दर्ज़ किए गए ह ैऔर 
इनकी सचूना शिकायतकर्ता को पहले भी दी गई थी। उन्होंने आगे कहा ह ैकि, विज्ञापन "अस्वीकरण" 
के साथ क्लासीफाइड सेक्शन में प्रकाशित किए जाते हैं, जिसमें विवेचित किया जाता ह ैकि, प्रतिवादी, 
प्रकाशित विज्ञापन की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और किसी भी प्रकाशित विज्ञापन या इसके परिणामों 
के लिए प्रतिवादियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। प्रतिवादी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने अपनी 
शिकायत में कहा ह ैकि, उन्होंने फर्जी विज्ञापन के संबंध में, संबंधित पलुिस स्टेशन से संपर्क  किया ह ैऔर 
इसलिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 (3) को ध्यान में रखते हुए, शिकायत को खारिज 
करना आक्षेपित ह।ै प्रतिवादी ने आगे कहा ह ैकि संबंधित विज्ञापन, नटराज पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 
प्रकाशित किए गए हैं और शिकायत हिदंसु्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दर्ज़ की गई ह ैऔर इसलिए, 
शिकायत जारी रखने योग्य नहीं ह ैऔर इसे खारिज करने की आवश्यकता ह।ै

जांच समिति ने 17.4.2023 को आयोजित अपनी बैठक में निदशे दिया कि खशुी  
एडवरटाइजिंग, जयपरु को प्रतिवादियों में एक पार्टी बनाया जाए। तदनसुार, जांच समिति के निदशे को परिषद 
के दिनांक 12.5.2023 के पत्र के माध्यम से खशुी एडवरटाइजिंग को सचूित किया गया था, लेकिन डाक  
अधिकारियों ने इसे टिप्पणी "बार-बार जाने पर प्राप्तकर्ता की दकुान बंद मिलती ह"ै के साथ वापस कर 
दिया।

जांच समिति की रिपोर्ट 

यह मामला नई दिल्ली में 27.6.2023 को जांच समिति के समक्ष सनुवाई के लिए आया।  
शिकायतकर्ता की ओर से, श्री सदुशे कुमार नायडू, अधिवक्ता और प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता, 
श्री अविनाश शकु्ला उपस्थित हुए। 

इन 2 शिकायतों को सामान्य आदशे द्वारा निपटाया जा सकता ह।ै ये शिकायतें मसैर्स हिदंसु्तान 
पेंसिल (प्राइवेट) लिमिटेड, मुबंई के श्री मनोज माधव दाबके ने संपादक, दनैिक भास्कर, जोधपरु संस्करण, 
दिव्य भास्कर, अहमदाबाद संस्करण और संपादक, दनैिक भास्कर जयपरु संस्करण, जयपरु के खिलाफ 
दर्ज़ की हैं। शिकायतकर्ता का मामला यह ह ैकि इन समाचारपत्रों ने निम्नलिखित विज्ञापन प्रकाशित किए 
हैं:-

“(Natrajपेंसिल कंपनी) पेंसिल पेकिग कार्य जोब पुरुष,
महिलाए,ं लडके, लडकियां, ग्रहणियां घर बैठे पेंसिल पेकिग
करके (20,000/- से 50,000/-) महीना कमांए – एग्रीमेंट
चार्ज – 2000/- सपंर्क / whattsapp:- 8558465121”

शिकायतकर्ता के अनुसार ये विज्ञापन भ्रामक हैं। उन्होंने किसी को भी अखबार में ऐसे विज्ञापन 
जारी करने या पैकिग के लिए अपनी पेंसिलें बाहर दनेे के लिए अधिकृत नहीं किया ह।ै यह बताया 
गया ह ैकि विज्ञापन में दिया गया मोबाइल नंबर भी शिकायतकर्ता मैसर्स हिदंसु्तान पेंसिल्स (प्राइवेट) 
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लिमिटेड का नहीं ह।ै ये विज्ञापन लोगों को गुमराह कर रह ेहैं। इस संबंध में मैसर्स हिदंसु्तान पेंसिल 
(प्राइवेट) लिमिटेड ने साइबर अपराध शाखा BKC, मुंबई में शिकायत दर्ज कराई ह ै और दिनांक 
17.9.2021 की एफआईआर संख्या 39/2021 दर्ज की गई ह।ै आगे यह कहा गया ह ैकि पुलिस ने 
जांच शरुू कर दी ह ैऔर घोटाले के पीछे के व्यक्ति की पहचान कर ली ह ैऔर आवश्यक कार्रवाई की 
गई ह।ै चूंकि बड़े पैमाने पर जनता को धोखा दिया गया ह ैऔर ऐसे विज्ञापन पत्रकारिता के आचरण के 
मानक, 2022 विशेष रूप से मानक 2 (27) के खिलाफ हैं, इसलिए प्रेस परिषद को कार्रवाई करनी 
चाहिए। 

इसमें कोई संदेह नहीं ह ैकि इस तरह के विज्ञापन भ्रामक हैं और वे लोगों को धोखा देते हैं, विशेष 
रूप से युवाओ ंको जो नियमित काम पाने की उम्मीद में अपनी रकम देते हैं। पीसीआई ने अपने कई 
आदेशों में इस आचरण की निदा की ह।ै यह मानने का उचित आधार ह ैकि इस मामले में कुछ गड़बड़ी 
ह ैऔर प्रथम दृष्टया  ऐसा प्रतीत होता ह ैकि संबंधित समाचारपत्रों ने सत्यापन नहीं किया ह ैऔर उनके 
नजरिये में लापरवाही रही ह।ै प्रथम दृष्टया ऐसा लगता ह ैकि उन्होंने मानक 2(27) का उल्लंघन किया 
ह।ै गौरतलब ह ैकि खशुी एडवरटाइजिंग, जिसे प्रतिवादी नंबर 4 के रूप में जोड़ा गया ह,ै को नोटिस 
सेवित नहीं किया जा सका, क्योंकि परिसर बंद पाया गया था। प्रतिवादी नंबर 4 को नोटिस सेवित करने 
के लिए बार-बार किए गए प्रयास विफल रह।े इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 4 प्रथम दृष्टया एक फर्जी 
कंपनी ह।ै 

तथापि, व्यावहारिक कठिनाई यह ह ै कि शिकायतकर्ता, मसैर्स हिन्दुस्तान पेंसिल्स (प्राइवेट) 
लिमिटेड ह।ै विज्ञापन में नटराज पेंसिल कंपनी का जिक्र किया गया ह।ै विज्ञापनों में पेंसिल के नाम की 
वर्तनी NATRAJ ह,ै जबकि मसैर्स हिदंसु्तान पेंसिल (प्राइवेट) लिमिटेड की पेंसिलों पर NATARAJ 
नाम छपा होता ह।ै इस व्यावहारिक कठिनाई को दखेते हुए जांच समिति के लिए इस मामले की जांच करना 
संभव नहीं ह।ै केव ल पलुिस ही धोखाधड़ी का पता लगा सकती ह।ै

शिकायतकर्ता ने कहा ह ैकि उसने साइबर शाखा में शिकायत दर्ज की ह ैऔर अपराधी की पहचान 
कर ली गई ह।ै अतः शिकायतकर्ता को उक्त शिकायत को लेकर मकुदमा चलाना चाहिए, ताकि अपराध 
करने वाले अपराधियों को दडंित किया जा सके। यदि समचुित शिकायत दर्ज की जाती ह ैतो पीसीआई 
द्वारा इस मदु्दे पर आगे कार्रवाई की जा सकती ह।ै चूकंि उपर्युक्त व्यावहारिक और तकनीकी कठिनाइयों के 
कारण शिकायत जारी रखने योग्य नहीं ह,ै इसलिए शिकायत को बंद करना होगा। 

इन टिप्पणियों के साथ, जांच समिति परिषद से शिकायत को बंद करने की संस्तुति करती ह।ै

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कारणों एवं 
निष्कर्षों को स्वीकार करती ह ैऔर समिति की रिपोर्ट को अगंीकार करती ह ैतथा शिकायत को बंद करने 
का निर्णय लेती ह।ै 

******
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अअजजधधससूचूचननाा  

नई दिल्ली, 3 िुलाई, 2023 

ककाा..आआ..  22994433((अअ))..——कें द्रीय सरकार, प्रेस पररषि ्अजधजनयम, 1978 (1978 का 37) की धारा 6 की उपधारा (6) के साथ 
परित धारा 5 की उपधारा (5) के अनुसरण में, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, का.आ.  सं.  4107(अ), 
तारीख 6 अकू्तबर, 2021 द्वारा प्रकाजित भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अजधसूचना में जनम्नजलजखत और संिोधन 
करती है, अथाात् :--  

2. उक्त अजधसूचना में,  क्र. सं.  22 और उनसे संबंजधत प्रजिजियों के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत क्रम सखंयांक और प्रजिजियां रखी 
िाएंगी, अथाात् :--  

“22. श्री सुिीत कुमार,  
ितामान पता : सी-1/12, 
हुमायूं रोड़,  
नई दिल्ली-110003. 

 

राज्य सभा सभापजत द्वारा नामजनर्िाि” । 

 [फा. सं. एम-22011/2/2020-प्रेस(भाग-1)] 

जिक्रम सहाय,  संयुक् त सजचि  
ररििप्प्पपणण  ::  मूल अजधसूचना, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, का.आ. सं. 4107(अ), तारीख  

6 अकू्तबर, 2021 द्वारा प्रकाजित की गई और का.आ. सं. 4701 (अ), तारीख 11 निंबर, 2021 द्वारा अंजतम बार संिोजधत 
की गई थी ।  

ससं.ं.      2818] ननईई  ददििल्ल्ललीी,,  बबुुधधििाारर,,  ििुुललााईई  5, 2023//आआषषााढ़ढ़  14, 1945    
No. 2818] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2023/ASHADHA 14, 1945  

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072023-247060
CG-DL-E-05072023-247060

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072023-247060
CG-DL-E-05072023-247060
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PUBLISHED BY AUTHORITY 

ससूचूचननाा  औऔरर  प्रप्रससााररणण  ममंतं्रत्रााललयय   
अअजजधधससूचूचननाा  

नई दिल्ली, 3 िुलाई, 2023 

ककाा..आआ..  22994422((अअ))..——कें द्रीय सरकार, प्रेस पररषि ्अजधजनयम, 1978 (1978 का 37) की धारा 6 की उपधारा (6) के साथ 
परित धारा 5 की उपधारा (5) के अनुसरण में, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 6 अकू्तबर, 2021 
में, का. आ. स.ं 4107(अ), तारीख 6 अकू्तबर, 2021 द्वारा प्रकाजित भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अजधसूचना में 
जनम्नजलजखत और संिोधन करती है, अथाात् :--  

2. उक्त अजधसूचना में,  क्र. सं. 5 के पश्चात्, जनम्नजलजखत क्रम संखयांक और प्रजिजियां अंत:स्ट्थाजपत की िाएगी,  
अथाात् :--  

“6. श्री पराग काराजदिकर,  
संपािक, महाराष्ट्र टाइम्स,  
ितामान पता : महाराष्ट्र टाइम्स, 
टाइम्स ऑफ इंजडया जबलल्डंग,  
जद्वतीय तल, डी.एन. रोड़,  
फोटा, मुम्बई-400001. 

 

 

आंग्ल भाषा समाचार पत्रों के संपािकगण ”। 

 [फा.  सं. एम-22011/2/2020-प्रेस(भाग-2)] 

जिक्रम सहाय,  संयुक् त सजचि 
ररटटप्प्पपणण  ::  मूल अजधसूचना, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 6 अकू्तबर, 2021 में,  

का. आ. सं.  4107(अ), तारीख 6 अकू्तबर, 2021 द्वारा प्रकाजित की गई और का. आ.  सं.  4701(अ), तारीख  
11 निंबर, 2021 द्वारा अंजतम बार संिोजधत की गई थी ।  

ससं.ं.      2817] ननईई  ददििल्ल्ललीी,,  बबुुधधििाारर,,  ििुुललााईई  5, 2023//आआषषााढ़ढ़  14, 1945    
No. 2817] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2023/ASHADHA 14, 1945  

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072023-247061
CG-DL-E-05072023-247061

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072023-247061
CG-DL-E-05072023-247061
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ििुजुजििपपत्रत्र  

नई दिल् ली, 21 िुलाई, 2023 

ककाा..आआ..  3339((अअ))..—भारत के रािपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii),  तारीख 5 िुलाई, 2022, िारी 
संखयांक 2817 में प्रकाजित भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अजधसूचना संखयांक का.आ. 2942 (अ), 
तारीख 3 िलुाई, 2023 में पंजि 10 में "आंग्ल" के स्ट्थान पर "भारतीय" पढें ।  

[फा. सं. एम-22011/2/2020-प्रेस (भाग-2)] 

जिक्रम सहाय, संयकु् त सजचि 
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the 21st July, 2023 

S.O. 3339(E).—In the Notification of the Government of India, Ministry of Information number S.O.2942(E) 
dated the 3rd July, 2023, published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii)  dated the  
5th July, 2023, Issue No. 2817, in line 11, for “English”, read “Indian”.   

[F. No. M-22011/2/2020-Press(Pt.II)] 

 VIKRAM SAHAY, Jt. Secy.  

ससं.ं.      3194] ननईई  ददििल्ल्ललीी,,  बबुुधधििाारर,,  ििुुललााईई  26, 2023//श्रश्रााििणण  4, 1945    
No. 3194] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2023/SHRAVANA 4, 1945  

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072023-247614
CG-DL-E-26072023-247614
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